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भूमिका 


आचाये श्रीमज्नारायण अग्नवाल उन नवयुवकों में से 
हैं. जिन्होंने एक समृद्धिपूर्ण, एवं प्रतिभावान जीवन को 
माठ्भूमि की सेवा के लिये उत्सग कर दिया है। इसके अल्लावा, 
डनकौ उस जीवन-शैली से पूर्ण सद्दानुभूति है जो मेरी साधना! 
है। यह पुस्तिका उसको आधुनिक राजनीति-शास्त्र के शब्दों में 
समझाने का एक प्रयत्न है । आचाय अभ्वाल ने इस विषय के 
आधुनिक साहित्य का लगनपूबेक अध्ययन किया मालूम होता है । 
मुझे खेद के साथ कहना पढ़ता है कि में इस पुस्तक को उस 
व्यान के साथ नहीं देख पाया हूँ जो इसे मिल्नना चाहिये। तिख 
'पर भी मैने इसको इतना पढ़ लिया है कि मैं यह कह सकता हूँ 
कि उन्होंने किसी भी स्थान पर मेरे विचारों को गाह्षत रूप नहीं 
दिया है । चरखा-अथशारत्र के अनेक अर्था' की निःशेष अभि- 
व्यक्ति का इसमें कोई दावा नहीं है। यह अद्विसा पर आधारित 
चरखा-अथेशास्त्र का उस औद्योगिक अर्थशास्त्र के साथ 
तुलनात्मक अध्ययन है, जिसको लाभदायक होने के लिये हिला, 
यानी, अनोग्योगिक देशों के शोषण पर आश्रित द्दोना पड़ेगा । 
अन्थकार के तके का मुझे पहले से ही संकेत नहीं करना चाहिये । 
देश की गिरी हुई हालत को अध्ययन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी 
से मैं इस पुस्तक को अध्ययन करने की शिफारिस करता हूँ । 
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भ्रथम खरड 
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भामिका 


सरकारी “अ-हस्तक्षेप नीति! के अन्त के साथ आर्शचिक 
योजनाओं को सब देशों में विशेष महत्व मिला है। विगत महा 
समर के पहिले, ये योजनायें राष्ट्रीय जीवन को केवल--श्रमिकों 
की भलाई, घरों की रचना और बेकारी, जैसी थोडी-सी बातों 
में ही स्पश करती थीं। लेकिन “थुद्धोत्तर-काल मे आयोजित 
अथं-व्यवस्था” राष्ट्रीय जीवन के प्रायः समस्त पहलुओं को 
शामिल्ष करते हुए, कहीं अधिक व्यांपक बन गई है। सोवियट 
रूस की पंच-वर्षीय योजना इस क्षेत्र सें सवप्रथम थी और 
उसने संसार भर में योजनाओं के लिये एक रिवाज डाल दिया। 
शाष्ट्रपति रूजबेल्ट ने भयंकर भनन्‍्दी' से पार पाने के लिये 
असरीका में 'नव-व्यवस्था' की शुरूआत की | हिटलर ने जमेनी 
को खास कर वतंमांन्‌ महायुद्ध के निभित्त तैयार करने के लिये 
अपनी चतुवर्षीय योजना चलाई । इस क्षेत्र मे इक्लेड थोड़ा 
पीछे था और खण्डरूप और अव्यवस्थित योजनाओं से सनन्‍्तोष 
मानता रहा ; किन्तु हाल की सामाजिक सुरक्षा की बेबरिज- 
योजना इस दिशा में एक सुगठित श्रयत्न हैं । 


भारत मे सर म० विश्वेश्वरेया पाश्चात्य ढंग पर आर्यिक 
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योजना के कार्य को हाथ में लेने वाले शायद सब से पहिले 
व्यक्ति थे। तथापि भारत के आर्थिक विकास के त्िये एक 
उ्यवस्थित एवं व्यापक योजना का विस्तृत मसौदा तेयार करने 
का श्रेय भारत की राष्ट्रीय महासभा द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय 
योजना समिति को ही है। दुभोग्यवश, इसके कार्य में जिन 
परिस्थितियों द्वारा बाधा पड़ी वे हम सभी को सुविद्ित हैं। 
गहरी कटुता और निराशा के वर्तमान्‌ वातावरण से जनता का 
ध्यान हटाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारत के भविष्य 
की योजना बनाने के लिये युद्धोत्तर पुनरेचना समतियाँ स्थापित 
की हैं । लेकिन इन सरकारी समतियो के बारे में जितना थोडा 
कहा जाय उतना ही अच्छा है | इसके अतिरिक्त मेरा विश्वास 
है कि दिल्ली शीघ्रता के साथ ब्रिटेन के ज्िये योजना बनाने में 
लगी है, भारत के लिये नहीं । इंगलेण्ड की 'आम सभा! में हुई 
हाल की भारत-सम्बन्धी बहस इस आम विश्वास से शक की 
गुल्लाइश नहीं रहने देती कि भारत सरकांर द्वारा निकाली गई 
इन आर्थिक योजनाओ का उद्देश्य केयल्ल भारत की आज़ादी के 
मौलिक प्रश्न को पीछे ढकेलना और स्थगित कर देना है । छेसे 
समय से जब कि हिन्दुस्थान की राष्ट्रीयता की आवाज दबायी 
जा रही है और उस का गला घोटा जा रद्दया है, आठ प्रसिद्ध 
उद्योगपतियों ने “बम्बई-योजना' के नाम से आम तौर पर 
विख्यात आर्थिक विकास की पंचदश वर्षीय योजना अस्तुत 
करके निःसन्देह देश की एक निश्चित सेवा की हे। हम इन 
योम्य और प्रमुख व्यवसायपतियों की सचाई ओर स्वदेश-प्रेम 
पर सन्देह नहीं कर सकते | तिस पर भी हम इस सत्य से अपनी 
आँखें नहीं मूं द सकते कि यह मुख्यतः पश्चिसी रीति पर बची 
पूं जीवादी योजना है। मा० ना० रॉय ने भी एक “जनता की 
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योजना! »< प्रकाशित की है जो १० साज्ञ में कुल १५,००० करोड़ 
रुपये खच करने की बात सोचती है । 

लेकिन में महसूस करता हूँ कि इन योजनाओं ने उन विशिष्ट 
सांस्कृतिक और समाज विज्ञान-सम्बन्धी-आधारों पर विचार 
नहीं किया है जिन पर भारत में हमारी आर्थिक योजना को 
आश्रित होना द्वी चाहिये | पूंजीवादी या साम्यवादी किसी भी 
प्रकार की पश्चिमीय योजनाओं की नकल्लन भर करने से काम 
नहीं चलेगा। हम को ऐसी स्वदेशी योजना का आविभाव 
करना होगा जिसको जड़ें भारतभूमि मे दृढ़ता के साथ जमी 
हों। सुसंगठित ओर शक्तिशांती ग्राम-मंडक् स्मरणातीत काल 
से भारत का प्रख्यात विशेष लक्षण रहा है । इन मंडलों ने इस 
देश में जिस सामाजिक-अआर्थिक संध्कृति को विकसित किया 
वह शायद संसार के इतिद्दास में बे जोड़ वस्तु रही है।इस का 
आधार घरेलू उद्योगवाद था जिसके अन्दर मानवह्ितवाद, 
समता, न्याय, शान्ति ओर सहयोग की भावना सम्मिलित थी | 
अंतः यह आवश्यक है कि भारत को ऐसी अपनी निञ्जी आर्थिक 
योजना का प्रादुभोव करना चाहिये जो पश्चिम का कोरा 
अनुकरण करने के बजाय अन्य देशों का मार्ग-प्रद्शन भो कर 
सके और इस प्रकार अन्त में संसार को एक “नई व्यवस्था? 
की पुनरेचना में सहायता दे सके । महात्मा गाँधी प्राचीन 
भारतीय अथ्थ-व्यवस्था के इन्हो आदर्शों पर गत दो दरशाब्दियों 
से जोर देते रहे हैं ओर अब भ्रख्यात पाश्चात्य विचारक भी 
उनके अथ सम्बन्धी विचारों का समथन कर रहे हैं। चूँ कि मुमे 
केवल गांधी जी के लेखों के अध्ययन करने का हीं नहीं, बल्कि 
भारत के अनेक आर्थिक प्रश्नों पर व्यक्तिगत रूप से उनके 
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साथ विचार-विमर्श करने का भी अवसर मिलना हैं; में. पश्चिम के 
ख्याति-प्राप्त अथशास्नरियों और समाज-विज्ञान-वेत्ताओं के प्रमाण 
देते हुए मद्दात्माजी के विचारों को सुव्यवस्थित रूप. में जनता 
के सामने रखने का साहस कर रहा हैं। गाँधीजी ने भारत के 
आर्थिक प्रश्नो पर ,खूब लिखा है; किन्तु वे पुराने ओर रूढ़ 
शब्दों और पढ़ों का प्रयोग करने वाले कट्टरपंथी अथंशाख्रो 
नहीं है। उनके विचार उन गहरे मानोभावों ओर भावनाओ से 
अनुप्राणित है जिनका रूखी आर्थिक दलीज्नों में कोई स्थान नहीं 
माना जाता है | तथापि हम उनके लेखों में आसानी से ऐसी 
आर्थिक व्यवस्था का आभास पा सकते हैं जो प्राचीन भारतोय 
परम्पराओ पर स्थित हे और जो यदि विस्तारतः कार्यान्बिव की 
जाय तो युद्ध-जजेर संसार को लड़ाई, शोषण और संहार के 
बजाय शान्ति, सुरक्षा ओर समुन्नति की वास्तक में एक स्वस्थ 
योजना दे सकेगी । ु 

तथापि हमको क्षण भर के ज्ञिए भी यह भूल नहीं जाना. 
चाहिये कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना सारी योजनायें 
निरथेक सिद्ध होकर रहेंगी। आर्थिक पुनरेचना की किसी भी 
योजना का पहिला मूल तत्व स्वाधीन भारत होना चाहिये । यह 
पुस्तिका गाँधीजी के अथसम्बन्धी विचारों को--इन प्रश्नों पर 
एक ऐसे समय में, सच्चे ओर विधायक विचारों को प्रेरित करने 
के लिये--वैज्ञानिक ढंग से उपस्थित करने का एक विनम्र प्रयास 
है, जब कि युद्धोत्तर पुननिंमाण की दूसरी योजनायें बनाई जा 
रही हैं। जो गम्भीर अध्ययन और विचार का विषय बन रहीं है, 
यदि में उन लोगों के लिये, जो हृदय से भारत का कल्याण 
चाहते हैं, विचार और अध्ययन की नई सामग्री प्रस्तुत करने में 
सफ़ल हो सका तो इस पुस्तिका को तेयार करने का मेरा परि- 
श्रम पयोप्त रूप मे सफल हुआ समझा जायगा । 


श्‌ 
योजना के सिद्धान्त 


अनेक योजनाओं, तरकीबों और पुनर्निमाण की युक्तियाँ की 
बाढ़ में, हम को यह मौलिक विचार भूल नहीं जाना है कि 
योजना स्वयं साध्य नहीं किन्तु सांधन मात्र है। विज्ञापित 
दवाओ की तरह प्रत्येक योजना सर्वोत्तम होने का दम भरती है, 
ओर लोकिक धारणा की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वह ऐसी 
योजनाओं को हमारे सारे आर्थिक कष्टों को दूर करने की 
सामथ्य रखने वाली चमत्कारिक शक्ति से बेष्टित कर देती है। 
योजना बनाना निःसन्देद कोई खराब बात नहीं है, प्रत्युत यह 
वस्तु-दृष्टि ओर बुद्धिमता का परिचायक है। किन्तु जब पेचीदा 
ओर शानदार योजनायें शोषण के चाल भरे और भद्दे रूपों को 
ढकने के लिये चोगों के तौर पर काम में जाई जातीं है तो हम 
उन्हे सन्देह ओर सतकता की दृष्टि से देखे बिना नहीं रह सकते | 


अत: खाली योजनायें ही हमारी जटिल समस्याओं को हल 
नहीं कर देंगी ओर न वे संसार को अच्छा द्वी बना देंगी। यह 
सब उस क्क्ष्य पर आश्रित है जिस को प्राप्त करने का कोई 
थोजना दावा करती हे। योजनाओं को लोगों के जीवन-मान 
को उठाने मे--चाहे वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को खोकर ही क्‍यों 
न हो--काफी सफलता मिल सकती है, जैसा कि रूस सें । फिर 
जैसा कि नात्सी जमेनी में हुआ है, जनसाधारण की क्रर पल्टन- 
बन्दी के द्वारा एक बड़ी युद्ध-सम्बन्धी अथे-व्यवस्था को जल्दी 
से जल्दी खड़ा करके योजनां शोेजगारी की ह्वालतों को सुधार 
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सकती है | अमरीकी “नई तरकीब” एक अल्पकालिक मंभांबात 
से सकुशल पार होने में अथवा राष्ट्र के आर्थिक जीवन की 
अस्थायी अव्यवस्था के दोषों को शान्त करने में एक आवरण 
के रूप में प्रयोग का काम दे सकती है । बेवरिज योजना उपनि- 
बेशों और अधिकृत देशों के अधिकतर शोषण द्वारा अँग्रेज़ों को 
बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सफल हो सकती है। 
योजना एक बड़ी मशीन के समान है; वह भल्ताई या बुराई 
दोनों के लिये काम में लाई जा सकती है। इस लिये योजना 
के जो सार तत्त्व हैं वे उसके लक्ष्य, भावना और उद्देश्य हैं। 

तब फिर आर्थिक योजनाओं का प्रधान ध्येय क्या होना 
चाहिये ? केवन्न यह कहना काफी नहीं हे कि हमारा उद्दश्य 
जीवन-सान को ऊँचा उठांना! या अधिकतर समृद्धि बनाना” 
है। बम्बई-योजना का अभिम्नाय “पन्द्रह व्षे की अवधि में' 
बत॑मान्‌ 'फी कस” आमदनी को दुगुनी कर देना है।” लेकिन 
यदि वरतमान्‌ वितरण-विधान के अन्तर्गत जनसाधारण के अथो 
में ऐसा कर देना सम्भव हो तो भी ओसत आमदनी' का द्विगुणी- 
करण मात्र स्वतः पर्याप्त रूस से अभीष्ट लक्ष्य नहीं है। आर्थिक 
मूल्यों को जीवन के मानवीय और सांस्कृतिक मूल्यों से और 
अधिक अलग नहीं रकखा जा सकता क्योकि मनुष्य का जीवन 
केवल रोटी के लिये ही नही दे । कांग्रेसी राष्ट्रीय योजना-समिति' 
की भी यह राय है. कि योजना में जीवन का मानवीय पहलू, 
ओर उसके सांस्कृतिक ओर आध्यात्मिक मूल्य” शामिल होने. 
चांहिये । 

पश्चिम में, जहों अब जीवन-मान को और आगे बढ़ाना' 
सम्भव नहीं है, योजना का उद्दे श्य 'पूरा रोजगार” बताया जाता 
है। इसमें फिर एक दूषित चक्र का समावेश है, क्योंकि योजना 
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का साध्य नौकरी चाकरी नहों हो सकती जब कि वह रवयं एक 
साध्य के लिये साधन मात्र है । हमको यह भी बताया जाता है 
कि योजनाओं को देश के प्राकृतिक साधनों ओर जन-शक्ति को 
पूर्णतम रूप से काम में लाते हुए बढ़ी चढ़ी उप्पत्ति को अपना 
लक्ष्य बनानां चाहिये। लेकिन-बहुतायत के बीच गरीबी का 
अभिशाप, जो उत्पादन और उद्योगीकरण का प्रतिशोधात्मक 
न्याय है, इतना सुस्पष्ट है कि मुझे उसकी व्याख्या करने की 
ज़रूरत नहीं है 

तो फिर किस लक्ष्य को लेकर हमारी योजनायें बनें? प्रो० 
कोल चाहते है कि हम “उस एक ऐसे व्यवस्थित अथन्प्रबन्ध के 
रूप को ग्रहण करें जिसमें उत्पादन के प्राप्त साधन और आयों 
के विचार पूर्ण वितरण को अपने कार्य-व्यापार के निर्देशक 
सिद्धान्त मान लें, जिस से सावंजनिक हित के अनुरूप उपभोग 
का माप ऊँचा हो | अच्छी योजना की ग्रो० हक्सले की कसौटी 
यह है कि “बह उस समाज को, जहाँ वह लागू की जाती है 
निःस्वाथ ओर उत्तरदायी स्त्री-पुरुषों के न्याय-युक्त, शान्तिपूण, 
नेतिक ओर बौद्धिक प्रगतिशील समाज में परिणत करने सें 
सहायक होगी या नहीं ?& जनता की योजना' के अनुसार 
“संयोजित अथे व्यवस्था का उद्देश्य जनता के परितोष के लिये 
तात्कालिक और आधार भूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना 
होना चाहिये ।” लेकिन इस सम्बन्ध सें, में डाँ० सन यात-सेन 
के-राष्ट्रीयता, लोकतँत्र ओर जीवन-बृत्ति के जनता के तीन 
सिद्धान्तों' से अच्छी कोई चीज़ नहीं सोच सकता। हमारी 
योजना राष्ट्ू की अपनी सभ्यता और संस्कृति के आधार पर 
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स्थित होनी चाहिये ओर जीव-शरीर की भाँति इस की स्वाभाविक 
अभिवृद्धि होनी चाहिये | उसे सिफ छोटे चुने हुये बगे या समूह की 
नहीं, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र की भलाई और सुख को बढ़ाना 
चाहिये । मेरे विचार से यह आर्थिक विकास की किसी भी 
योजना का प्रथम सिद्धान्त द्वोता चाहिये । दूसरे, हमारी योजना 
का परिणाम जन-साधारण के सामाजिक, आर्थिक और राज- 
नेतिक जीवन की न्याय-संगत स्वतंत्रता को छीन कर उनकी 
अत्यधिक लामबन्दी नहीं होना चाहिये | हम को लोकशाही के 
लिये योजना बनानी चाहिये, एकसत्तात्मक शासन के लिये 
नहीं । किसी राष्ट्र पर एक कड़ी ओर लम्बी चोढ़ी यौजना लांद्‌ 
कर हम उसके जीवन-मान को ऊँचा करने में सफल हो सकते 
हैं; परन्तु यदि लोग अपनी आत्मा को अपनी स्व-राज्य ओर 
आज़ादी की भावना को खो बेठते हैं तो इस प्रकार की भौतिक 
समृद्धि किस कास की होगी ? अतः आशिक योजनाओं को 
राजकीय नियन्त्रण और दबाव की कम से कम ज़रूरत पड़ती 
चाहिये । वह सरकार सब से अच्छी है जो कम से कम शासन 
करती है। मैं एक क्रम ओर आगे बढ़ता हूँ। योजना को सिर्फ 
लोकशाही की रक्षा ही नहीं करनी चाहिये, बल्कि उसे ज्यादा 
असली ओर टिकाऊ बना कर उसकी वृद्धि और तरक्की करनी 
चाहिये | इसके बाद भी भी हम को केवल अपने दी देश में 
लोकशाद्दी को सुरक्षित और समृद्ध बनाने में ही सावधान नहीं 
रहना चाहिये, बल्कि दूसरे पिछड़े हुये देशों की जनसत्ता ओर 
आज़ादी का हरण न करने के लिये भी होशियार रहना चाहिये। 
जैसा कि प्रो० रॉबिन्स अपनी आर्थिक योजना और अन्‍्तरोष्ट्रीय 
व्यवस्था! में संकेत करते हें,--“अपने स्त्रकीय राष्ट्र के प्रति 
अत्तीव उत्साह के कारण इस अन्‍्तरांष्ट्रीय दृष्टि का हर्गिज्ञ 
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स्याग नहीं कर देना चादिये, क्योंकि दूर देशों की लोकशाही का 
नाश अपरिहाये रूप से घर की लोकशाही को भी छीन लेने की 
तरफ ऊुकता है ।”” 


हम को याद रखना चाहिये कि आर्थिक समानता के बिना 
राजनैतिक लोकशाही असम्भव है। प्रो० लास्की कहते हैं कि 
“राजनैतिक समता तब तक कभी वॉस्तविक नहीं दो सकती 
जब तक कि वह वस्तुतः आर्थिक समानता को लिये हुये न हो ।” 
“अन्यथा राजनीतिक शक्ति को आर्थिक ताकत की दासी बनना 
पड़ेगा || यही कारण है कि पूंजीवाद और क्ोकशाद्दी असंगत 
हैं, क्योंकि पूं जीवादी समाज मे 'सम्पन्नों' और अकिचनों? के 
बीच एक गहरी खाई सुँह बाये खड़ी रहती है। फलतः राष्ट्रीय 
अथ-व्यवस्था की एक ठोस पद्धति को भिन्न-भिन्न आदमियों की 
आमदनियों में बड़ी विषमता नहीं आने देनी चाहिये; नहीं तो 
देर या सबेर उस लोकतंत्र को धनिकतंत्र या स्वल्प-जन-तंत्र को 
स्थान देना पड़ेगा । 


योजना का तीसरा सिद्धान्त यह होना चाहिये कि देश का 
प्रत्येक नागरिक न्यायपूणं और सम्मानित साधनों के द्वारा 
अपनी आजीविका कमाने का अधिकारी हे। हरएक नागरिक 
को काम करने और अपनी इमानदारी की मेहनत की उत्तम 
कमाई को हासिल करने का एक अभिन्न हक़ है। हमें जीवन- 
वृत्ति को “खेरात” और 'बेकारी बीमा” का प्रतिरूप नहीं मानना 
चाहिये। ये चीज़ें सचमुच बहुत भिन्न हैं, क्योंकि पहली का 
मतलब है काम और जिन्दगीः और दूसरी है 'सड़ाँद और 
मौत! । बेकारी और अतएवं जीविका का प्रश्न सिर्फ तभी 
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सन्तोष के साथ हल्न हो सकता है, जब कि हम यह सम लें 
कि योग्यतापूर्ण और श्रम बचाने वाले यन्‍्त्रों की सहायता से 
बढ़ी-चढ़ी उत्पादन-शक्ति की भ्राप्ति हसारा लक्ष्य नहीं है और 
न यह होना ही चाहिये | हम अपने आर्थिक जीवन के 'सान- 
बीय' पहलू की ओर अधिक उपेक्षा कर नहीं सकते। मनुष्य, 
मशीनों या मौतिंक वरतुओं से कहट्दीं ज्यादा मद्त्त्वपू्ण और 
मूल्यवान्‌ है । उत्पादन और राष्ट्रीय सम्पत्ति वृद्धि की मनुष्य 
के लिये करनी है, उसका नाश करके नहीं । मेरे विचार में यह 
डॉ० सनयात-सेन के जनता के तीन सिद्धान्तों कां सही खुलासा 
है। यह पर्याप्त आश्चर्य-मिश्रित जिज्ञासा का विषय है कि एक अन्य 
महान एशियाई नेता, महात्मा गाँधी ने, चाहे भिन्न शब्दों में सही, 
किन्तु उन्हीं सिद्धान्तों पर जोर दियां है। आगामी अध्याय में में 
पू जीवादी और साम्यवादी किस्म की कतिपय योजनाओं का 
संक्षेप मे विवेचन करूँगा ओर देखूंगा कि वे “योजना! के 
उपरोक्त सूल्न सिद्धान्तों की पूर्ति कहाँ तक करती हैं । 


डे 
गांधी योजना ही क्यों ? 


पिछले कुछ दशकों में उत्पादन शक्ति में. बहुत बड़ी उन्नति 
हुई हे और यह केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि ऋषित्तेत्र 
सें भी | प्रायः प्रत्येक स्थान में उत्पादन शक्ति की इस तरकी 
ने जन संख्या की ब्द्धि को मात कर डाला है। स्पष्टवः ऐसी 
तरकी के द्वारा संसार को अधिक समृद्ध, और सुखी होना 
चाहिए, और ग़रीबी की समस्या अपने आप हल हो जानी 
चाहिए | लेकिन इस सबके बजाय हम क्या पाते हैं? संसार 
में एक अभूतपूर्व भन्‍दी दृष्टिगत हुई जिसके प्रचण्ड आधात ने 
संसार के घुटने तोड़ दिए | खाने का सांसान व कच्चा सांल 
प्रचुर मात्रा में था, पर उसके लिए ल्ञाभजनक मूल्य पर खरी-- 
दार न मित्र सके | लाखों आदमी व ओरतों के लिए कोई कामः 
न था क्यों कि फेक्टरी अधिनायकों के पास ल्ञास के साथ माल 
की निकासी के लिए कोई साधन न थे | फ़लतः अपनी उत्पादन 
शक्ति से संसार भयभीत है, ओऔर यह शक्ति जितनी ज्यादा 
बढ़ती है उतनी ही कम संसार की शक्ति इसे अपनाने में; 
समथ हे ! प्रोफ़ेसर कोल ठीक पूछते हैं :-- 


“त्पादन शक्ति की वृद्धि यदि बेकारी व क्श का निश्चित 
कारण बनती है तो इसका क्या उपयोग है कि छेसी शक्ति को 
बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों को साधन खोजने चाहिये ? इसीः 
प्रकार सानवों के श्रम-भार को कम करने से क्या फ्रायदा यदि 
उसके द्वारा, बहुतेरे मनुष्यों को काम और आज्ञीविका से हाथ 


( & ) 


धोना पड़े ? भत्रा हम उस संसार के लिए क्या कहेंगे जिसमें 
कि एक किसान जब अपनी फसल बोता है भगवान से प्रार्थना 
'करता है कि फसल खराब हो ताकि वह आर्थिक कठिनाइयों 
से बचा रहे । हम एक अनोखी दुनिया में रहते हैं। और इसमें 
कोई ग़लती नहीं हैं ।॥ 


इस प्रकार वस्तु-उत्पादन की हमारी भौतिक शक्ति ने उपयोग- 
-शक्ति को पीछे फेंक दिया है। परिणामतः हमें विस्तृत पेमाने 
पर बेकारी, ठुख ओर मानवो का शारीरिक व सानसिक पतन 
दिखाई देता है । 'निःसन्देह हमारे सामने एक ऐसा ओद्योगिक 
दृश्य है जहां कोरी वृद्धिकारक क्षमता के आधार पर उत्पादन 
ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, लेकिन ज्योंही यह क्रम चालू है, 
उत्पादित वस्तुओं की माँग मरती जा रही हे ।?* यह हास्यास्पद 
है कि सम्पत्ति के पदार्थ व सम्भाव्य प्रचुरत्व के रहते हुये 
मनुष्यों को भूखों सरना पड़े और अकथ बाहुल्‍य के बीच 
अधम ग़रीबी का स्थान रहे । क्रेब ने लिखा था :-- 


अचुरत्व हुआ तो क्या हुआ, 

अफ़सोस कि उसने थोड़ों पर, 
“निज दया-दृष्टि को डालता है। 

बहुतों को मज़ा नहीं मिलता; 
यद्यपि धनराशि देखते हैं, 

बे तो ग़रीब हैं, खोदते खदान है । 


7१७ ॥शाशााएुछं चैद्ा8 ७एपां१8 (7707820 ०११ 
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टिगुण॒ दारिद्रय. हन्‍्हें, 
घनराशि यह देती है ॥* 
निसन्देह यह खूब साफ़ है कि उत्पादन की प्रचुरता हमारी 
,आपत्तियो का कारण नही, वल्कि आर्थिक ढांचे का वह संगठन 
ओर उसके वे आदर्श हैं जिन्हें लेकर यह आज खड़ा है। 
पूजीवाद केवल शोषण और बेकारी को ही अपने साथ नहीं 
लाया है, वरन उसने मनुष्य को, उसका व्यक्तिव नष्ट कर 
मशीन का पुर्जा और तोपों की ,खुराक बना डाल्ला है। उसने 
धीरे धीरे किन्तु निश्चित रूप से प्रजावन्त्र शासन की मज़ाक 
बना उसे खत्म कर डाला है। इस प्रकार मानवता को उसने” 
विकल्न कर दिया है और सारे संसार पर निदेयी 'स्वर्ण' का 
क्रर कलोसस की भांति आधिपत्य छाया है! पू'जीवाद को 
आंजादी, न्याय व प्रजातंत्र की पोशाक पहनाने के लिये थोथ्थे 
व लज्जाजनक प्रयत्न किए जाते है, किन्तु अब हर एक जानता 
है कि मखमली दस्ताने के भीतर फौल्ादी मुट्ठी छिपी है। क्यों 
कि पूजीवाद के प्रभु को चुनोती दी जाती है और उसे 
खतम करने की घमकी दी जाती है तो वह फासीवाद व 
नात्सीवाद के रूप में क्र शक्ति ब अनियन्त्रित च्रृष्टता को 
लेकर घृणित तरीके पर उभार खाता है। प्रोफेसर ल्ास्की ने 
स्वरचित “यहाँ से हम कहाँ जाते हैं ।”| नामक पुस्तक में पश्चिम 
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के नूतन राजनैतिक इतिद्दास का खांका खींचा है। और निश्चित 
तौर पर सिद्ध किया कि पूजीवादी देशो में प्रज्ञातंत्रात्मक 
शासन असम्भव है। जहां भी विरोधी शक्ति मज़बूत नहीं है 
वहाँ पू जीवाद शासन के पालेमेण्टरी तरीके और” अपना बाना 
बनाए रख सक्ता है, लेकिन असुरक्षितता व खतरे के सामने 
ड्से हा कठोर बल्न व पूर्ण दमन के प्रयोग में हिचकिचाहट 
नहीं है। 
लाड कीन्स ने अपनी 'अ-हस्तक्षेप नीति का अन्त” नाम 
की पुस्तक मे पूजीबाद के सिद्धान्त की परिभाषा इस प्रकार 
की है कि वह “मानवों के द्रव्योपाजेन करने व उसे प्यार करने 
की स्वाभाविक प्रवृतियों को आर्थिक मशीन का सुख्य उद्देश्य 
मानते हुये उनको उमप्रतम अपील पर अवल्ञम्बित है।” द्रव्य 
के इस अपरिमित लोभ ने साम्राज्यवाद, शोषण व उपनिवेश- 
स्थापन की जटिल श्र|खल्ा को जन्म दिया है, जिसका अब- 
श्यम्भावी परिणाम होता दै--रक्तरंजित युद्ध और विस्तृत 
मानव-संदार । बनांडे शा ने कह्दा है कि पूंजीवाद को न विवेक 
है और न कोई उसका अपना देश है।” उसका देवता स्वर्ण 
है और उसकी उच्चामभित्षाषा है ज्ञाभ | इसे ही हम मानव-दित- 
वाद के बजाय अथं-द्वित-बाद की संज्ञा देते हैं। जेसा कि 
अमरीका के उप-राष्ट्रपति मि० वेलेस हमें संकेत करते हैं कि 
व्यापार-धन्धों के अधिनायक “वाल स्ट्रीट” को पहिला और राष्ट्र 
को दूसरा स्थांन देने को तत्पर हैं | प्रो० सोडी ने कद्दा है :-- ६ 
“दृष्य आज की सभ्यता का खोखला स्थंज्न है।” आज्ञ के 
द्रव्य-विशेषज्ञ के लिए यह मानना कि 'द्रब्य मनुष्य के लिए 
भु॥6 घाव 0 .88808 एवं". ९ 
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है, न कि मनुप्य द्रव्य के लिए कुछ इतना ही धर्मविरुद्ध होगा 
जितना कि एक समय यह विश्वास करना ओर पढ़ानां रहा 
होगा कि पृथ्वी सूथ्य का चक्कर देती है, न कि सू्ये पृथ्वी का !! 
अतः हम एक द्रव्यान्ध संसार में रहते हैं जहाँ के सर्वोच्च 
अधिकारी पृ'जीपति हैं। शैकोटिन ने ठीक लिखा है कि लाभ 
व द्रव्य के लिए इस अबिराम व उन्मत्त' दौड़ ने जन-साधारण 
का बलपूबक क्लेशयुक्त उत्पीड़न किया है।” लेकिन पू'जीबाद्‌ 
में अपने विनाश के जन्तु मौजूद हैं क्यों कि अमयोदित लोभ 
कभी न कभी अपने पर ही वार कर बेठता है और इस प्रकार 
बबादी व विपत्ति को फ्ेला देता है । कहावत है कि अगर हम 
चुटकी भरेंगे तो अवश्य मार खांयगे | जेसा कि कम्यूनिस्टों के 
के प्रसिद्ध घोषणापत्र में दिया है कि “आधुनिक व्यापार-घन्ये 
चाला संघ अपनी उपज, लेनदेन ओर सम्र॒द्धि को लेकर उत्पादन 
व विनियोग के बवृहत्काय तरीकों की मोहिनी उस जादृगर की 
तरह डाले हुये है जिसने कि संत्रमुग्ध करने के लिए नारकीय 
संसार की शक्तियों को आह्वान दे दिया है, पर उन पर क़रांबू रखने 
मे अब असमथ है |” तो फिर रोग का गअतिकार क्या है? 
प्राचुय में अभाव ओर डपज-बाहुल्य में निरंकुश विध्वंस की 
यह विचित्र पहेली किस प्रकार हल की जाय ? बस्तु स्थिति को 
सेसा ही छोड़कर हस इस मृढ आशा में--कि समय अपने आप 
रोगमुक्त कर देता हे--आलसी व आत्सतुष्ट नहीं रह सकते । 
क्यों कि 'यह तो उस गाड़ी में हाथ कटे आलसी की भाँति बेठने 
के समान है जिसका घोड़ा बेतहाशा भाग निकला है |” कदाचित 
आप यह कह कर अपने को क्षम्य समर्भे कि “तो में क्या कर 
सकता हूँ ९? लेकिन आप की शक्तिहीनता सबेनाश को नहीं रेकेगी । 


'जहजफमात१0 एदपकाबयतरया पाक कशित, 


फ़ासिस्ट योजना 


संसार के भिन्न भिन्न देशों में योजनाओं के तीन स्पष्ट स्वरूपों 
को अब तक आज़माया ग़या है। पहिली फासिस्ट था नाज़ी 
योजना है, लेकिन इसका इलाज निर्विवाद रूप में बीमारी से 
बदतर है। सितम्बर १६३६ में स्वर्य हिटलर ने जमेनी की चतु- 
बर्षोय आन्तरिक पर्याप्त-ज्षमता की आर्थिक योजना घोषित की 
थी, जिसने शस्त्रीकरण और स्वयं सम्पन्नता के राष्ट्रीय आर्थिक 
तैयारी के तरीकों से बेकारी को निःसन्देह कम कर दिया है।' 
लेकिन कारोबार की पू्ंता से रहन सहन का माप ऊंचा नहीं 
उठा, प्रत्युत देश शस्त्रों से पूर्णतया लेंश हो गया और जमेंनों 
को मक्खन की बजाय 'बन्दुकों' को पसन्द करना सिखाया 
गया । नाजी अर्थवाद मुख्यतः युद्ध हुआ । वह भड़का भी, और 
उसके धड़ाके ने सारे संसार की नींबें ही हिला डाली। यद्यपि 
'सहयोग-शासन' के नाम पर मज़दूर वर्ग को शान्त और संतुष्ट 
करने की कोशिश की गई तो भी“ बड़े बड़े उद्योगपति” पैसे के 
बल पर अपना उल्लू सीधा करते रहे।' वास्तव मे फासीवाद 
स्वयं अवनति-अस्त अतएब हमलावर पूजीवाद में से ही निकला 
है और इसका मुख्य काय लोभ और शोषण के लड़खड़ाते हुये 
किले को मज़बूत बनाना था। फासिस्ट योजना , में व्यक्ति को 
निर्देयता-पूवक राज्य के एक तंत्र-शासन के आधीन कर दिया 
गया । राज्य शक्ति में देवत्वारोपण सब काल्लों की मूर्तिपूजा से 
अंधिक खतर-नाक दे ओर हम उसी के बीच रहते है।| लोक- 
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तत्र जो मूलतः मानव-व्यक्तित्व के प्रति सम्मान पर स्थित है, 
एक सर्व शक्तिमान तानाशाही को स्थान देने के लिए उद्योगपूव क 
कुचल दिया गया है । “मनुष्य सब चीज़ों का मूल्य-मायक यंत्र 
' , है।” जेसा यूनानी विचारक प्रोटोगोरस का कथन है। लेकिन 
मनुष्य के बज्ञाय राज्य सत्ता” अब हमारे सब सिद्धान्तों के 
मापने का दण्ड बना दी गई है। अथेन्‍न्स का आदर्श 'ूर्ण- 
सत्तायुक्त मानव” था, लेकिन फ्रासिस्ट अरथवाद “शाशन की 
एकतत्रीय सत्ता” वाले स्पाटो सिद्धान्त का अनुसरण करता है । 


अमरीकी “नई तरकीब? 


आशिक योजनाओं के दूसरे स्वरूप का परक्षिण संयुक्तराष्ट् 
अमरीका में हुआ है। मेरा संकेत राष्ट्रपति रूजुबेल्ट की “नहे 
तरकीब'” या नये व्यवहार” से है । वास्तव में यह 'नई तरकीब? 
शब्द के ठीक अथ्थ मे कभी भी योजना नहीं रही है। बह तो 
सामयिक उपादेयता के प्रयोगो की वह मात्रा है, जिसका अभि- 
प्राय पूंजीवाद को बुरे समय में से सुरक्षा के साथ निकालने का 
था। कुब्यवस्था के बहुत प्रत्यक्ष कारणों को हटांकर पूंजीवाद 
की प्रथा के पुनर्निर्माण के लिए बह एक सोचा हुआ प्रयत्न था। 
प्रेसीडेन्ट रूजवेल्ट ने अमरीका में एक नूतन आर्थिक पद्धति की 
स्थापना का इरादा नहीं किया था। उन्होंने केवल पुरानी प्रणाली को 
प्रबल उलट फेर व मरम्मत के द्वारा पुनः चलाने की कोशिश की 
थी। पूँ जीपतियों की सहायताथ अतिरिक्त काम जुटाकर, प्रमाव- 
कारी मांग की मात्रा को बढ़ाते हुये, सरकारी बड़े बढ़े काम 
( पब्लिक वर्केस ) शुरू किए गये । काम करने के घण्टे घटाए 
गये, मजदूरियां बढ़ाई गई', आयात-नियोत के करों को पुनः 
व्यवस्थित किया गया, बाज़ारू भरमार को हटाने के लिए 
सरकारी खरीद के द्वारा, कृषि को सदद्‌ दी गई और खेती की _ 

> 
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क्मियों को ऊंचा उठाने के लिए कुछ्ेक फसल्लों के लिए ऋषिक्षेत्र 
कम किए गए । आर्थिक स्वस्थता को पुनः प्राप्त करने के लिए 
बंकों को सरकारी कर्ज दिए गये। क्रमितों की साधारण खतदहद 
को विधिवत्‌ रखने के लिये करेंसी-प्रसार और ( द्रव्य-बाज़ार ) 
की खुली कारवाइयो को काम में लाया गया । इन तरीकों से 
अमरीका को बहुत अंश में, संकट को पारकरने मे सहायता मिल्नी । 
लेकिन बह घुसी हुईं बीमारी की स्थायी चिकित्सा ने थी । इसमें 
कठिनाई को कम करने के लिए, केवल लक्षणों की दवा दाह, 
एक अस्थायी तौर पर, हुई थी | अमरीकी “नवीन व्यवहार” का 
अभिप्रांय आधे समाजवाद के भी किसी स्वरूप की ओर बढ़ने 
का न था, प्रत्युत वहे अमरीकी पू जीकद को एक मतेबा फिर से 
लाभ ऐंठने की बुनियाद पर बिठाने का प्रयत्न था! । 


त्रिटिश योजना 


जिटेन अपनी दकियानूसी प्रथाओं के अनुरूप आर्थिक 
योजना के क्षेत्र में एक अभिप्राय शुन्य नीति का अवलम्बन 
करता रहा है | इसे प्रायः सत्य ही कद जा सकता है कि सन्‌ 
१६१४ तक वहां योजना-रहित अथ-प्रबन्ध की क़रीब क़रीब पक्का 
मिसाल मिलती थी। लेकिन युद्ध के अनुभव के बाद ऐसी स्ववतन्र 
वृत्ति उस समय जीवित न रह सकी जब कि व्यापार, उद्योग 
ओर कृषि पर सरकारी नियंत्रण निहायत जुरूरी था। गत युद्ध 
के बाद की मन्दी के बाद ब्रिटेन को भी भ्रार्थिक योजना के कुछ 
तरीकों को काम में लाना पड़ा । पर बग्रेर सहयोग-सम्बन्ध के और 
सब दृष्टि से बिना किसो भश्रत्यक्ष लक्ष्य के यह सारी की सारी 
योजना खण्डरूप सें हुई। एक खास समय की स्थिति के दबाव 
से उसने वही किया है जो उसे करना पड़ा। इस दिशा का 
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अन्तिस प्रयत्न प्रसिद्ध 'वेबरिज़् योजना! है। इसका मुख्य उद्देश्य 
हे--'पूरी तौर पर काम धन्धों में लगाए रखना! और बेकारी बीमा, 
अशक्तता-लाभ, वृद्धावस्था की पेन्शन, बच्चों के लिए भत्ता और 
' 'डाक्टरी सेवा के द्वारा जीवन की सारी अनिश्चित घटनाओं में 
प्रत्येक नागरिक के लिए कम से कम एक राष्ट्रीय आयकी गारण्टी | 
इसका अथ अमीरों पर टेक्स लगाकर उन्हें नीचे उतारना और 
गरीबों को इस टेक्स की आमद में से जीवन के भिन्न-भिन्न 
सुखों को देकर उन्हें ऊँचा उठाना है । डिज ली ने कहा था कि 
इज्चलेंड 'धनिकों? और “निधेनों' की दो जातियों में बंठा हुआ 
था लेकिन “वेवरिज-योजना” के सदहश स्कीमो के फलत्वरूप 
डीन इञ्च के शब्दों में देश अब कर-देयक”ः और “कर-खायक”* 
ऐसी दो जातियों में बंद जायगा। यह सत्य हे कि बेकारी के 
लिए बीमा खेरात जैसा दीन नहीं है, लेकिन हमे यह सानना 
होगा कि यह फ़क केवल परिणाम में है, न कि प्रकार समें। अत 
इस प्रकार की योजना वह गोलमाल प्रक्रिया है जिसमें पूंजी 
पतिओं को गरीबों को पहिले चूसने की इजाजत है और फिर 
इन शोषितों को शोषणकन्ताओं के टेक्‍्स द्वारा आर्थिक मदद 
के कुछ छोटे-छोटे टुकड़े फेंक देना है | वस्तुतः यह सारी अस्वा 
भाविक, अपमानजनक एवं अशास्त्रीय है । 
रूसी योजना 

योजना की तीसरी किस्म रूसी संघ की है। रूस की दोनों 
पंचवर्षोय योजनाओं ने सारे विश्व का ध्यान खींचा और उनको 
तांरीफ मिली, क्योंकि वे पूंजीवाद से भिन्न सिद्धान्तों पर 
आधारित थीं । रूस के इस प्रयोग का शोषित जनता के उद्धार- 
कर्ता के रूप में समूचे विश्व में स्वागत हुआ । यह भी सच है 
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कि रूसी संभ्न को एक पूर्ण और सुव्यवस्थित योजना के द्वारा 
अपने जन-साधारण का रहन पहन उठाने में सफलता मिली । 
कड़े अनुसाशन के साथ पूं जीबर्गं को विधिपूवक दूर हटाया गया 
ओर उसे उखाड़ कर फेंक दिया गया। बड़ी बड़ी संख्या में हत्याएँ, 
की गई', राजद्रोहात्मक मुकददमें चल्लाए गये, लोगों को निकाल 
फेंका गया, और मजदूरों के एकाघिपति के रूप में कम्यूनिस्ट 
पार्टी का सर्वोच्च शासन जम गया । व्यक्ति-स्वातन्त्रय को कम 
और सीमाबद्ध कर देनां पड़ा। तथापि रूसी प्रयोग आर्थिक 
पुनर्निमाण के इतिद्यास में एक बढ़ा उल्लेखनीय चिन्ह माना गयां, 
क्योंकि उसने पूं जीवाद को अपने उच्चासन से नीचे ढकेल फेंका 
ओर आर्थिक जीवन की योजनाओं का काम जन-साधारण के 
सम्बन्ध मे चालू किया। सरकार उ्दोग-धन्धे व व्यापार की 
सालिक बनी और उनकी व्यवस्था उसने जनहित के लिए की। 
अतएव स्वाभाविक तोर पर रूस की राज्य-क्रांन्ति ने संसार के 
गरीब, कुचले हुये और शोषित राष्ट्रों को आशा ओर आनन्द से 
सावित कर दिया | 

लेकिन अब प्रतिक्रिया शुरू दो गई है ओर रूसी क्रान्ति के 
अब तक के समथक ओर प्रशंसक अपने श्रम के हट जाने का 
अनुभव कर रहे हैं। लुईं फिशर, मेक्स इस्टन, ऐण्ड्रेजीड और 
फ्रेडा उतले सरीखे लेखक और विचारक-जिन्होंने 'सोविएट संघ' 
में वर्षो' बिताए और जिन्‍्होने रूसी प्रयोग की जानकारी -संसार 
को दी--आज उस क्रान्ति की उस दिशा से निराश है, जिस पर 
कि वहद्द बढ़ रही है । हमारे देश में भी श्री० मसानी जैसे जोशीले 
समाजवादी रूसी योजना के नतीजों से अब बहुत असंतुष्ट हैं। 
आदि में, समाजदादी संघ की उत्पत्ति एक वर्ग-रद्दित, प्रज्ञा- 
तन्त्रात्मक और अन्‍्तराष्ट्रीय संघ बनने के लिए थी। उसमे 
मजदूरों के एकाधिपत्य की अवस्था अल्परथायी मानी गईं थी, 
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क्योंकि सरकार स्वयं परिव्तत काल के पश्चात्‌ मिट जाने को 
थी । रूसी संगठन कां आधार-शित्ञा लोकशाद्वी होने वाली थी 
और क्रान्ति का अन्तिम उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिज्म 
( समुदायवाद ) था| लेकिन वर्ग रहित होना तो दूर, समाज 
“एक नये और शक्तिशाली श्रेणो यानी प्रबन्धक वर्ग से शासित है ।* 
इसके अलाबा आय की असमानता दिन श्रति दिन बढ़ती जा रही 
है, जिसका पारस्परिक वेषभ्य ८० गुना है। सरकार किसी भी 
तरह के स्वातन्त्रय के पूरे गल्लाघोट नियंत्रण को ज़रा भी ढीला 
करने की प्रवृत्ति नहीं दिखाती, और मज़दूर, सपुदाय की ताना- 
शाही का परम उत्कष “त्नोगों की पूर्ण फौजी गुटबन्दी” के रूप में 
हुआ है। बह तानाशाही अब कम्यूनिस्ट पार्टी की भी नहीं 
रही है, बल्कि एक नेता की है जिसका काम “जी० पी० यू०” 
नाम की एक निर्देय और कठोर खुपिया पुलिस के द्वारा चल 
रहा है और जिसके नमूने पर हिटलर ने अपने 'गेस्टेयों?[ 
का निम्माण किया है।” और अब तो कम्यूनिष्ट अन्तर 
शष्ट्रीय परिषद ओर उसके राष्ट्रीय-गान “इन्टरनेशनेल” को 
खतस करके सोवियट संघ ने खुल्लमखुला अन्तराष्ट्रीयता के 
सब चिन्हों को हटा फेंका है । इस प्रकार राष्ट्रीयवा की तरफ 
लोटने पर उसके स्वभाविक परिशाम>-साम्राब्यवांद के पुनरा- 
गमन को रोक रखना, चाहे वह समाजवादी छाप का ही क्‍यों न 
हो, प्रायः असम्भव है। फिर वत्तेमान युद्ध की प्रगति के साथ 
साथ अब तो काफी तथ्य यद्द बता रहे हैं कि रूस एक विशाल 
और उद्धत समाज बादी साम्राज्य' या मीठे और कोमल शब्दों 
में है आछ वादी जनपद! थीं और शीघ्रतापूषंक अग्रसर हो 
रहा है । 
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इस कायापलट का मुख्य कारण खोज़ना दूर नहीं है | 
केन्द्रीयभूत निमंत्रण और विस्तृत योजना मे व्यक्ति-स्वातंत्रीय का 
हनन ओर हरण अवश्यम्भावी है और आने वाली राजनेतिक 
शक्ति शासकों--चाहे वे कितने ही महान और उदारचेता क्यों 
न हों-अवश्य भ्रष्ट कर डालती है । प्रोफेसर गोड अपनी पुस्तक 
राजनीति और सदाचार पथ-प्रदर्शिका* मे लिखते हैं :-- 

“इतिहास का अध्ययन बताता है कि तानाशाही अपने रव- 
भाव से ही, ज्यो ब्यों बड़ी द्ोती है, कम नहीं किन्तु ज्यादा उम्र 
बनती हैं और वह आलोचनाओ के प्रति भी कम नहीं बल्कि 
ज्यादा छुब्च व अधीर हो उठती है। आधुनिक संसार की घद- 
नाथ इस विचार को पुष्ट करती हैं। तथापि समुदायवाद का 
सिद्धान्त इतिद्दास की शिक्षा के ठीक विपरीत नियम बना लेता 
है और वह मानता है कि किसी खास समय में तानाशादी 
सरकार पहिले स्वतंत्रता देने से इन्कार करती थी, अपना 
प्रभुत्त छोड़कर बह उसे देने को राजी होंगी और इस प्रकार 
विपरीत दिशा मे चलने को तेयार रहेगी। लेकिन ऐसे निष्के 
की इजाजत न इतिहास देता है ओर न मनोविज्ञान ही ।? 


यह सत्य है कि सोभियट रूस मे उत्पादन के साधनों पर. 
सरकार का कब्जा है, लेकिन मौलिक महत्व का प्रश्न यह है 
कि सरकार पर अधिकार किसका है?” राजनेतिक और 
आर्थिक मामलों के केन्द्रीयभूत निर्मंत्रत से सारी शक्ति सर्वोच्च 
डिक्टेटर स्टालिन ओर उसकी प्रबन्ध क्री नोकर शाही के हाथों 
में अपने आप जमा हो गई है। डाक्टर ज्ञान॑चंद अपनी पुस्तक 
भारत के व्यवसायिक प्रश्न! की भूमिका में लिखते हैं :--- 
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उस्पत्ति की समस्त प्रणाली के केन्द्रिव नियंत्रन की नीति 
में अन्तर्निहिंत आर्थिक व राजनैतिक सवेच्छा चारिता के खतरों 
को स्वीकार करना होगा । किसी माल्निक के नीचे रहकर अपनी 
आमीषिका कमाने को विवश होना काफी बुरा है, लेकिन कास- 
काज्ञ की प्राप्ति के प्रत्येक साधन पर अधिकार युक्त सरकार 
द्वारा थोपी गई आधीनता की बुराई की कोई सीमा नहीं है 

प्रोफेसर गिन्स वे अपने 'समांज-मनोविज्ञान”* में कहते हैं:- 

“केन्द्रीय सरकार के किसी भी रूप की प्रवृत्ति स्वल्पजन- 
सत्तात्मक होगी। हमें कहा ज्ञाता हे कि सरकार '“ल्ोप' हो 
जायगी । 

लेकिन उस सूरत में एक प्रवलल अल्पसंख्या अवश्यमेव उठ 
खड़ी होगी *“““सच्चे तोर पर मृल्य-संयुत होने के लिये पुन- 
निमोण भी नीतिका लद्बय बिकेन्द्री करण होना आवश्यक है।” 

( चीन के ) राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र ओर आजीविका के त्रिजा- 
तीय सिद्धान्तो पर विचार करने से नाजी, अमरीकी व रूसी 
योजनाओं के तीनों प्रकार हमारे आदश से पीछे रह जाते हैं। 
इनमे से अन्तिम ( रूसी ) आजीविका के सिद्धान्त को कम से 
कम बहुत अंश मे संतुष्ट करता है, लेकिन आजीविका मात्र 
ही परियाप्त नहीं है । व्यक्तिविकास के लिये क्षेत्र और स्वतंत्रता 
का होना आवश्यक है। है 

गाधी-योजना 

तब फिर शेष उपाय क्या है ? इसका हम सादगी, विकेन्द्री 
करण ओर घरेलू वद्योग-घन्धाबाद मे हैे। उसी दृष्टिकोण से 
गांधीजी के अथ-सम्बन्धी विचारों का सहत्त्व ऐसे समय में 

असाधारण हो गया है, जब कि दूसरे अथ-सिद्धान्तों ने हमें 
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अन्घेरे में ला पटका है । एक समय था जब कि गांधीजी के 
अथ-बाद को असंगत, सनकपुर्ण और अव्यवहाय कहकर उसकी 
खिल्लियां उड़ाई जाती थीं। लेकिन बाद के इस देश के द्वी नहीं 
बरन्‌ सारे संसार के अनुभव ने विकेन्द्रित उद्योग-धंधाबाद के 
आर्थिक तात्पयये और संभावनाओं के ध्यान _पूर्ण अध्ययन के 
लिये लोगों को विवश कर दिया है। यद्वां तक कि प्रोफेसर कोल 
सरीखे प्रसिद्ध अँगरेज अथ-शात्री को यह मानना पड़ा है कि 'घर 
के बने कपड़े का धंधा यानी खद्दर के प्रसार के लिये गांधीजी 
का संघदटित प्रयत्न भूतकाल के पुनर्जीवन के लिये उत्सुक किसी 
कौतठुकपूण व्यक्ति की धुन-मात्र ही नहीं है बल्कि बह भारतीय 
किसान के रहन-सहन को ऊँचा उठाने के लिये ओर उसकी 
गरीबी को दूर करने के लिये एक क्रियात्मक कोशिश हे | 
अतएब वत्तेमान समय से गाँधी योजना की जरूरत बहुत बड़ी 
ओर व्यवहारिक है क्योंकि यह व्याकुल और युद्ध-जजेर संसार 
को शांति, लोकतंत्र और मानव-मूल्य पर आधारित एक आर्थिक 
प्रसार भी प्रदान करती है । 
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$ | 
गांधी-अथेशा स्त्र के मूल सिद्धान्त 

भारत की आर्थिक उन्नति के लिए गांधी योजना की रूप-रेखा 
खींचने के पहले गांधीजी के अथ-सम्बन्धी विचारों में के कतिपय 
मूल सिद्धान्तों को जानना और उनका विश्लेषण करना उपयोगी 
होगा । इन आधारभूत विचारों को वरेर सममे प्रामोद्योग और 
बिखरी हुईं उत्पादन शक्ति पर उनके बलपूवक दिये गये 
वास्तविक महत्व का बोध कदाचित असम्भब हो । 


सादगी 

गांधीजी का दृष्टिकोश मध्यकाज्ञीन बाबा आदम के जमाने 
का नहीं है ; वे उन्नति की शक्तियों को पीछे नही ले जा रहे हैं । 
क्रियात्मक आदरशंवादी होने के कारण गांधीजी आधुनिक 
सभ्यता की असली और गहरी व्याधि का निदान करने में समर्थे 
हुए हैं और उस बीमारी की चिकित्सा का निदृंश करते हुए वे 
आधुनिक युग के पीछे नहीं, किन्तु आगे है। वर्तमान पाश्चात्य 
सभ्यता भौतिक सुख को सबसे अधिक महत्व देती है ओर 
मानती है कि शारीरिक ऐश व आंराम का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ 
संग्रह एक प्रगतिशील व्यक्ति या राष्ट्र का उद्देश्य होना चाहिये। 
जैसा कि 'हिंद-स्वराज्य” में गांधीजी संकेत करते हैं:-- 
“आधुनिक सभ्यता की सच्ची परीक्षा इस बात में है कि इसमें , 
रहने हा लोग शारीरिक सुख को जीवन का उद्देश्य बना 
लेते है।” 
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लेकिन यह भारतीय आदर्श नहीं रद्दा है। गांधीजी कहते हैं 
कि “हम देखते हैं कि मन एक चंचल पच्षी है; जितनी अधिक 
इसकी इच्छा पूरी होती हे उतनी ही अधिक इसकी लालसा 
बढ़ती है और फिर भी वह असंतुष्ट रहता है” “हस जितना 
अधिक वासनांओं में लिप्त होते है उतनी ही ज्यादा वे स्वच्छंद्‌ 
हो जाती हैं । इसीलिये हमारे पूवेजों ने हमारी वासना-ठप्ति को 
सीमावद्ध कर दिया था । उन्होंने अनुभव किया कि सुख अधिक- 
तर एक मनोदशा है। यह ज़रूरी नहीं हे कि घनी होने के कारण 
मनुष्य सुखी ही हो और निर्धन होने के कारण ढुखी | वनिक 
प्रायः दुखी देखे जाते हैं और निधेन सुखी | इस सबको देखकर 
ही हमारे पूवजो ने हमें ऐेशो-आराम के लालच से दूर रखा | 
ऐसी बांत नहीं थी कि हमे यंत्रों के क्राविष्कार करने का ज्ञान 
नहीं था, किन्तु हमारे पृबंज जानते थे कि अगर हम अपनी बुद्धि _ 
ऐसी जरूरतों के पीछे लगा देंगे तो हम ( चासनाओं के ) गुलाम 
हो जायेंगे और अपने आचरण की दृदता खो बेठेंगे। अतण्व 
उन्होंने खूब सोच-विचार के बाद निश्चय किया कि हमको केबल 
वही काम करने चाहिए जिन्हे हम अपने हाथों और पैरों द्वारा 
कर सके | उन्होने अनुभव किया कि हमारा यथाथ सुख द्‌ 
स्वास्थ्य हमारे हाथों और पैरों के ठीक उपयोग मे ही है|”; 
गांधीजी पुनः कहते हें--“मे यह विश्वास नहीं करता कि आव- 
श्यकताओं की वृद्धि और उनकी पूर्ति के लिए बनाई गई मशीनरी 
संसार को अपने ध्येय के एक भी क़दम नज़दीक ले जा रही है-।?” 
पाशविक वासनाओ को बढ़ाने और उनकी तृप्ति की खोफ़ में 
पृथ्वी के ओर-छोर तक पहुँचने के लिये समय ओर दूरी को 
सिटाने की मतवाली चाह को में हृदय से घृणा करता हूँ” 
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जैसा कि बेल्स की आने वाली घटनायें' नाम की पुस्तक में 
थ्यूटोकोप्यूलस बोल उठता हे, यह सब उन्नति केसी ? इस 
सांरी उन्नति का क्या फ्रायदा ? बढ़े चलो, बढ़ते दी चलो ! हम 
तो चाहते है कि हम रुक जायें और विश्रास लें । जीवन का उद्देश्य, 
' "मुखमय ज़िन्दगी है |” 

उन लोगों को, जो आधुनिक सभ्यता की छुकांछक! के नशे 
में चूर हैं, गांधीजी का यह विचार बेराग्यपूणं व दाशनिक लग: 
“सकता है। किन्तु सच बात तो यह है कि गांधीजी वर्तमान 
आर्थिक गड़बड़ी और राजनेतिक संघ के ठीक मृत्त तक पहुँच 
गये हैं और उन्होने हमारे सब रोगों के आधारभूत कारण की 
नबज देख ली है । एक प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक का कथन है, 
“समाजवाद और समुदायवाद ( कम्युनिज्म ) उसी विचार-चक्र 
से बँधे हुए हैं जिससे कि संग्रहशील पूँजीवाद ।” द्रव्य और 
उससे प्राप्य वस्तुओं के स्वामित्व को ये दोनों सर्वोच्च भलाई 
मानते है। यही कारण है कि ब्रांड रसेल यह कहे को बाध्य 
हुए कि “अगर समाजवाद कभी आता भी है तो उसके डउपकारी 
सिद्ध होने की संभावना केवल तभी हो सकती है जब कि लोग 
ऐसी वस्तुओं को जो आर्थिक नहीं हैं, मान! दें और उनके 
(महत्व के) पीछे ज्ञानपूवक लग जायें। | 

ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक सभ्यता, यूनानी थुवक 
नासोसस की भाँति, अपने आप पर--अपनी संपत्ति ओर 
प्रचुरता को छटा पर मोहित हो गई है और इस लिये उसके क्षीण 
होने ओर मर जाने को खासी आशा है। द्रव्य और भोतिक 
सामान के पीछे इस मतवाली दौड़ ने संसार को कठोर शोषण, 
हढ़ साम्राज्यवाद और रक्त रंजित नर-संद्वार के भेंवरजात्न में 
डाल दिया है । यद्‌ हम अपने जीवन-सम्बन्धी दिया है। यदि हम अपने जीवन-सम्बन्धी विचार और 
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आधदर्शों की परीक्षा नहीं करते ओर उन्हे ( जल्दी से जल्दी ) 
बदलने को तत्पर नहीं होते तो अथं-शास्त्रियो की कितनी दी 
निपुण योजनायें ओर कुशल युक्तियाँ संसार को अन्तिम सब- 
नाश से बचाने में समर्थ न हो सकेगी। सचमुच संसार ने इसे 
बहुत ज्यांदा जकड़ रखा है और हमारी सारी शक्तियाँ (डस) * 
द्रव्य के संग्रह मे नष्ट होती जा रही हैं जो हमारे जीवन का 
आदि उद्द श्य ओर अन्तिम लक्ष बन गया है। द्रव्य जिसका 
आरंभ लेन-देन के एक सुलभ साधन के रूप सें हुआ था आज 
स्वयं अत्यन्त ज्ञालच की वस्तु हो गया है और इसके अत्याचारी 
शासन के नीचे संसार कराहता है । हम सब स्वर्ण के पीछे पागल 
राजा मिडास की अभिप्रायपूर्ण कहानी से परिचित है | हमे उस 
कहानी से, समय रहते अवश्यमेबष शिक्षा लेनी 'चाहिये क्योंकि 
यदि हम इस तीज्र सनक के पीछे पड़े रहे तो मिडास की भाँति 
हम सारे मानवीय मूल्यों को स्व॒ण में बदल लेंगे और इस प्रकार 
अपने आप ही चाहे स्वणुमर्य प्रंतिमायें क्यों न बनें, निर्जीब 
'होकर खतम हो जायगे। वस्तुतः समाज को धारण करने के 
लिये द्रध्य का नक॒द-सम्बन्ध ही एकमात्र लक्ष नहीं होना चाहिये 
ओर मानव-जीवन की सर्वोत्तम वस्तुये वे ( क्रियाये ) नहीं हैं 
जिनमे एक मनुष्य का ल्क्ष दूसरे का नुकुसान द्ोता है । वास्तव 
में सच्चे, संस्क्त्त और निःस्वार्थ नरनारी द्वी किसी राष्ट्र की 
यथाथ संपत्ति हैं न कि प्रासाद तुल्य भवन, विशाल कारखाने 
ओर अखसंख्य बिलासिता की वस्तुयं। यहाँ हम बनेस की स्मर- 
शीय पंक्तियाँ भी दे सकते हैं :-- 
सच्चा मनुज समाज में, श्रेष्ठ, जदपि धनद्वीन । 
राजत शाह समान हे, विदित, गरीबी ल्लीन ॥६ 
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टागोर प्रश्न करते हैं--“जोड़ते ही जोड़ते जाने से क्‍या 
फ़ायदा ? स्वर की ऊँचाई या मात्रा बढ़ाते जाने से हमे एक चीख 
के सिवा कुछ नहीं मिल सकता। स्वर को संयत रख उसे पूर्ण 
' * साल की मधुरता देकर ही हम संगीत प्राप्त कर सकते हैं।” $ 
ईसा से चौथी शताब्दी पू्ं के श्रख्यात भारतीय विचारक 
कौटिल्य ने भी जो अपनी स्वस्थ व कुशल व्यवहार बुद्धि के लिए 
प्रसिद्ध हैं, अपने अथशास्त्र में लिखा है :-- 

“सब विद्याओं का लक्ष्य इन्द्रिय नियमन के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है । जो कोई भी इसके प्रतिकूल आचरण वाला है तथा 
जिसकी इन्द्रियाँ जिसके वश में नहीं हें बह शीघ्र ही नाश को 
प्राप्त होगा चाहे वह चतुर्दिंगंत समस्त प्रथ्व्री का स्वामी भले दी 
क्यों न हो ।” 

पूवे-देशीय लोगों के लिये ये विचार उतने ही वास्तबिक हैं 
जितने उनके निजी हाथ और पाँव । वह उन्हें मांता के दूध के 
साथ ही हृदयंगम कर लेता है। लेकिन पश्चिम वालों के लिए 
सादा रहन-सहन उच्च विचार”! वाली धारणा काल्पनिक, 
मिथ्या और कोरी भावुकता पर निर्भर है। चूँ कि आधुनिक अथ- 
शास्त्र पूर्णतः पाश्चात्य आदर्शों पर स्थित है पूर्वीय विचारधारा 
उसके सिद्धान्तों और नियमों को प्रभावित करने में अब तक 
सम नहीं हो सकी है । किन्तु पूत का अपना अथं-शास्त्र था 
ओर अब भी है जो यदि अधिक नहीं तो, उतना ही वैज्ञानिक है 
जितना पश्चिम का अथ-शास्त्र | इसीलिए गांधीजी अपने 
आधारभूत आं्थिक विचारों को जो विशिष्टतया भारतीय हैं, 
बलपूर्वक प्रकट करने में किसी तरह की शंका और संकोच का 
अनुभव नहीं करते । इस तरह गांघीवाद का पहला मोलिक 
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सिद्धान्त सादगी है । गांधीजी ( जीबन की ) बढ़ी हुई जटिलता 

र उन्नति को एक रूप नहीं मानते। उनके अनु तार एक 
प्रगतिशीज्ञ आर्थिक पद्धति को जीवन अधिक सादा तथापि 
पूणतर बनाना चाहिये । 

गांधीजी विस्तृत उद्योगबाद को भोतिक सम्पत्ति के अनवरत 
अनुसरण के अर्थ में लेते हैं जो अनिवाये रूप से चरित्र और 
मानवीय मूल्यों की जड़ खोदता रहता है । यही कारण हे कि 
भारत से इसके प्रवेश के प्रति उनका इतना अटल एवं अडिग 
विरोध है। 

“राष्ट्रीय योजना के सम्बन्ध मे मेरे विचार प्रचलित विचारों 
से भिन्‍न हैं। इसे में औद्योगिक-विस्तार-प्रणाली पर नहीं चाहता। 
में अपने गाबों को विस्तृत उद्योगवाद के संक्रामक रोग से पीड़ित 
होने से बचाना चाहता हूँ ।” |; 

जीवन में सादगी के नेतिक और मनोवैज्ञानिक मूल्य के 
अतिरिक्त हस्तश्रम के द्वारा अधिकतर स्वावल्लम्बन के बिना दम 
आर्थिक दासत्व की जटिल खश्खल्नां में जकड़े जा सकते हें । 
इसीलिये गांधीजी उद्योगवाद के साधनो द्वांरा--प्लेटो के शब्दों में 
परिणाम की परवाह न करके संपत्ति के लिये सतत प्रतत्न करते 
रहने से हमें दतोत्साह करते हैं । अतः जहाँ तक हसारे देनिक 
जीवन की आवश्यकताओ और न्यूनतम सुख-साधनों कां 
सम्बन्ध है, गांधीजी केंद्रीकरण के सब श्रकारों से घृणा करते हैं 
और अपने हस्तश्रम द्वारा यथा संभव हर एक के स्वय॑-पयांप्त 
होने की वॉनीयता का आग्रह करते हैं । गांधीजी का कहना है 
कि हमारी सब क्रियाओं का उद्दे श्य स्वाधीनता के वातावरण में 
मानव व्यक्तित्व का बिकाश और भ्रेस्फुटन होना चाहिये अतएव 
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( २७ ) 


जद्योग-पन्धों के विकेंद्रीयकरण ओर स्थानीयकरण की आदबव- 
श्यकता है| बड़ी मात्रा की उत्पत्ति, निरसंदेह आराम और 
विज्ञासितां की अधिक बस्तुयें हमारे लिये जुटा देगी किन्तु 
' ६ ऐसी सूरत में ) हमारा जीवन प्रत्येक पग पर बँधा हुआ 
रहेगा और ओल्‍ल्डस हकक्‍्सलेकी “बहादुर नई दुनियाँ'| के जंगली 
की तरह आज़ाद होने की आज्ञादी को खो चुकने पर हमको 
अत्यन्त दुखी और लाचार होना पड़ेगा। सच्चे प्रजातन्त्र का 
इस प्रकार नामोनिशान ही न रहेगा। “क्योंकि विश्वास 
रखिये--प्रजातन्त्र तभी जीवित रह सकता है, बास्तव में उसका 
जन्म तभी हो सकता है, जब कि शासक शअतिनिधि मंडल” उन्र 
व्यक्तियों का बना हुआ द्वो जिनसे से हर एक का अपने जीवन 
पर निमन्त्रण हो |? 
अहिंसा 

गाँधीजी के आशिक विचार का दूसरा मौतिक सिद्धान्त अहिंसा 
है । गांधीजी का भत है कि हिंसा, किसी भी शक्ल या सूरत में, 
किसी भी प्रकार की स्थाई शान्ति तथा सामाजिक--आर्थिक 
पुनर्निमाण के किसी रूप की ओर नहीं ले जा सकती । यथाथे 
ज्ोकतन्त्र और सानव व्यक्तित्व का सच्चा विकास केबल 
अद्विसक समाज में ही विचार का विषय बन सकता है--हिसां 
से और ज्यादा दिसा का जन्म होता है और जो कुछ भी बत् 
द्वारा प्राप्त होता है उसकी सुरक्ञा के लिए उससे अधिक बल 
प्रयोग की जरूरत रहती है । सच्ची स्वतन्त्रता से हिंसा का कोई 
मेल नहीं है और हिसा द्वारा प्राप्त आज़ादी मनुष्य के खुन से 
कल्नैकित है। “क्यींकि वे सब जो तत्नवार उठाते हैं तल्बार से ही 
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ख़तम हो जायेंगे ।” अतएव गधिीजी को हिसा से कोई वास्ता न 
होगा क्योंकि एक व्यवस्थित समाज से योजना केवल सांधनमांक्र 
हे, स्वयं साध्य नहीं | यदि साध्य लक्ष्य भी हों तो भी वे इस 
सिद्धान्त को नही मानते कि साध्य प्राप्ति सब साथनों को ठीकः 
बना देती है | साध्य की पवित्रता की रक्षा के लिए उसकी प्राप्ति 
के साधन भी उतने द्वी शुद्ध होने चाहिये।” यही कारण है कि 
गांधीजी मानते है कि साम्यवादी ससाज भी अहिसा के द्वारा ही 
स्थापित होनां चाहिये, न कि खूनी क्रान्ति के द्वारा। 

मेरी विनम्र धारणा है कि अहिंसा का यह विचार कोई 
धार्मिक भावुकतासात्र नहीं है और न अकेले गांवीजी इसकी 
आवश्यकता ओर महत्व पर ज़ोर देते हैं। सामाजिक और 
राजनेतिक घटनाचक्र की प्रवृत्ति के सूच्म विश्लेषण के बाद 
प्रोफेसर लास्की ने सक्रीय घृणा और हिसा की निरथंकता को 
साक् तौर से स्वीकार किया है और वे “राजी-रजा राज्यक्रांति! 
का समथन करते है । 

“क्योंकि (मांनव प्रकृति के ) समस्त गुणों में श्रुणा अपने 
स्वामी के लिये सब से बुरे ज़हरबाद के सहृश है। यह हम में 
उस आचरण को ला देती है जिसे हम दूसरों में दोषपूण मानते 
हैं। आधुनिक संसार मे यह विश्वास करने के लिए कि शक्ति 
स्थायी रहेगी, उसे न्याय का जामा पहनाना आवश्यक है। 
यूरोप के आध्यात्मिक जीवन का श्रेय इसा को है, न कि सीज्र 
आंर नेपोलियन को । पूवे की सभ्यता चंगेज़्ोँ या अकबर की 
अपेक्षा बुद्ध द्वारा अधिक प्रभावित हुड्टे है।यदि हमें जीवित 
रहना है तो यही वह सत्य है जिसे हमें सीखना है। हम घृणा 
को प्रेम से और बुराई को भल्राई से जीतते हैं.. नीचता द्वारा 
केवल तत्सम कुद्ुुम्ब की वृद्धि होती है ।” 


33+>नननननय तन नाक न ननम-+-+तन.मआानान 33333 >++3+3++ 3 कमर ५३333 क ७० ७७»४»७++ नम ०९ ०.७ 3५आ+++भआथ>भभम भव ७५३॥॥*+++नक+ ७४९७७ +पाइन++॥७७५३५३७७-५७७»७५०५५०५०५७ ५ «+ाम+छ ४५३+७०५५७०००+म नहर वन ताक ९५९३७३०६५७७-०५ कान भसन्नपप कान एाक७५०७०००» «भरना, 


( २६ ) 
अपनी “स्वतंत्रता की व्यूहकल्ा' में प्रोफ़ेसर लाह्की 


“हमारा विश्वास है कि लोकशाह्दी सम्मति द्वारा बने हुये 
निर्णय हिंसा के ज़ोर से लादे गये निर्णयों की अपेक्षा अंत से 
' अधिक टिकाऊ सिद्ध होते हैं ।” 

निश्चय ही हेरोल्ड लास्की को हम एक भावुक विचारक कट 
कर टाल नहीं सकते । 

विगत महायुद्ध विश्व को प्रजातन्न के लिये सुरक्षित करने 
तथा स्थायी शांति स्थापित करने के किये हुआ था। लेकिन 
बलपुवंक जमनी के दमन से हिटलर का जन्म हुआ । और 
अगर बलप्रयोग से ही हिटलर को दबाया जाता है तो 
हिंसात्मक शांति के फलस्वरूप एक बड़े हिटलर का जन्म 
अवश्यंभावी है । 

यह कहने में कुछ नहीं रक्खा है कि दुनिया का तरीका 
हिसा रहा है ओर वह बुद्धों या गाँधियों द्वारा बदला नहीं जा 
सकता । मानव समाज के सम्बन्ध से प्राण विज्ञान के सिद्धांत 
की छीछालेदर बहुत पहले से हो चुकी है ओर फिर भी यह 
कहना कि संसार को ख़ूरेज़ी द्वारा जीवों जीवस्थ जीवनम्‌! 
के सिद्धान्त का ही अनुसरण करना पड़ेगा--यह व्यथ्थे का 
बुद्धिवाद है। बल्लप्रयोग और खून बहाने की पुरानी लीक पर 
चलने से सच्ची शांति, सुख और समानता की प्राप्ति नहीं हो 
सकती । यह तो हमें अवश्य ही मृत्यु और सबनाश के गहरे 
रसाठल मे पहुँचादेगी। संसार का घटनाचक्र पयाप्त रूप में 
इस विचार का साज्ञी है। यहाँ तक कि अटलाँटिक घोषणा पत्र 
को भी यद्द मानने को बिवश होना पढ़ा है कि “संसार के 
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समस्त्र राष्ट्रों को, यथाभ्र एवं आध्यात्मिक कारणों से बल- 
प्रयोग को छोड़ देना पड़ेगा ।” अतणएब मेरे लिये गाँधीजी की 
अहिंसा कोरी भावुकता नहीं है बल्कि नितान्त यथाथे की स्पष्ट 
स्वीकृति और नेराश्य के द्ञदल से निकलने का एक तरीका हे। 

गांधी जी के अर्थ शास्ष को अहिंसा का अथ शास्त्र भी 
कहा जा सकता है क्योंकि यह अद्दिसा का ही विश्वास सूत्र है 
जो उनके आध्िक बिचारों में सवंत्र ओत प्रोत है। पूंजी वाद 
का आधार मानव श्रम के अतिरिक्त मूल्य का शोषण है जो 
एक अधम हिसा है। पूंजीवाद की सेबिका मशीन है। वह 
मजदूरों को हटा देती है और संपत्ति और शक्ति 'को कुछेक-के 
हाथों में जमा कर देती है। इस प्रकार संपत्ति हिसा द्वारा 
संचित होती है और उसको कायम रखने के लिये भी 
हिंसा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिये गांधी जी असंतुलित 
यंत्रवाद॒ और बड़ी सातन्रना की उत्पत्ति से कोई सरोकार नहीं 
रखना चाहते जो कि उनके अनुसार आधुनिक संसार की 
विपत्ति के मूल कारण हैं। गांधी जी कहते हैं “मेरा सुझाव है 
कि यदि भारत को अहिसात्मक तरीकों ढारा विकास करना 
है तो उसे बहुत सी चीज़ों को विकेंद्रित करना होगा। केंद्रीय- 
करण की संभाल और सुरक्षा बिना काफी बल्षप्रयोग के नहीं 
दो सकती। सादे घरों की रखवाली के लिये जिनमें से ले बाने 
के लिये कुछ रखा ही नहीं हे, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, 
जबकि मालदारों के महतों की डकेतों से रक्मा करने के लिये 
इट्टे कट्ट चोकीदारों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक ऐसी ही ज़रूरत 
बड़े-बड़े कल्कारखानों को रहेगी। फौ जी, जदहाजी और हवाई 
ताकतों से सुसज्जित शहरी भारत की अपेक्षा सुसंगठित देहातों 
वाले भारत को विदेशी आक्रमण का खतरा कम रहेगा ।”* 


तु ७]80, 30-42-934 





( ३१ ) 


गांधी जी ( और भी ) कहते हैं कि “भारत का भाग्योदय 
पश्चिम के उस खूनी रास्ते में नहीं धरा है जिससे थक जाने के 
लक्षण वहाँ भी दीखते हैं; बल्कि शाँति के उस रक्त रद्दित रास्ते 
में है जो सरल और धार्मिक जीवन से आता है ।!”* 

बतमान समाज में ज़ोर व जबरदस्ती के प्रयोग द्वारा 
आशिक समानता ल्ाने का भी गांधी जी विरोध करते हैं। 

“जब तक अमीरों और करोड़ों भूखें लोगों के बीच एक 
गहरी खाई रद्देगी। तब तक अर्िसात्यक शासतन्त पद्धति का 
होना स्पष्टतः असंभव है। स्वतंत्र भारत में जहों कि एक गरीब 
को बही सत्ता रहेगी जो कि देश के सबसे बड़े धनी को प्राप्त 
होगी--नई दिल्‍ली के महलों और दयनीय तंग मोपड़ियों का 
भेद एक दिन भी नहीं टिक सकेगा । जब तक कि स्वेच्छा से 
धन ओर उसके द्वारा प्राप्त होने वाली शक्ति का परित्याग करके 
उन्हें सावेजनिक हित के लिये उपयोगी _नहीं बनाया जाता है 
तब तक हिखसापूर्ण तथा रक्तरंजित क्रान्ति एक न एक दिन 
सुनिश्चित है । धरोहरवाद के सिद्धान्त की “खिल्लियोँ” उड़ाई 
जाने पर भी में उसी पर दृढ़ हूँ। यह सच है कि इस सिद्धान्त 
तक पहुँचना कठिन है। इसी तरह अहिसा की सिद्धि भी तो 
कठिन है। में समझता हूँ. कि हम हिंसा के तरीके से परिचित 
हैं । यह कहीं सफल नहीं हुआ है | कुछ लोगों का दावा है कि 
रूस में यह बहुत अंश में सफल हुआ है। लेकिन मुमे इसमें 
शक है। अभी से ऐसा चुनौतिरहित दावा करना बहुत ही 
जल्दबाजी है । हमारे अद्दिसात्मक प्रयोग की अवस्था अभी भी 
अपरिपक्व है। प्रदशन के रूप में अभी तक दसारे पास कुछ 
अधिक नहीं है, लेकिन मेरा ध्यान पूर्ण अनुभव इस विचार पर 
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पहुँचाता है कि इस तरीके ने समानता की दिशा में कितने ही 
धीरे क्यों न सही, पर काम करना शुरू कर दिया है। और 
चूंकि अहिसा परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, इसलिये यदि इस 
परिवतेन की प्राप्ति होती है तो उसे अवश्यमेब स्थायी होना 
चाहिए | अध्सात्मक रूप से निर्मित समाज या राष्ट्र को अपने 
ढांचे के बाहरी व भीवरी आक्रमण को रोकने के लिए अवश्य 
समथ होना चाहिए!” 
प्रोफेसर हक्‍सले का भी विश्वास है कि “कोई भी आर्थिक 
सुधार चाहे वह वस्तुतः कितना ही इष्ट क््योंन हो तब तक 
व्यक्तियों और उनसे बने समाज में इच्छित परिवर्तन नहीं ला 
सकता है जब तक कि वहः अपने वांच्छित सम्बन्ध विशेष में 
ओर वांछनीय साधनों द्वारा सम्पन्न नहीं होता है |» जहाँ तक 
राज्य का सम्बन्ध है, विकेन्द्रीयकरण और सबेलोमुखी स्वायत्त 
शासन ही सुधार का अभिष्सित संयोग है । सुधार को कार्यान्वित 
करने के लिए अहिसा के तरीके ही अभीष्ट साधन हैं।” गांधी 
जी की तरह प्रोफेसर हक्‍सले रूस के द्विसापूर्ण साम्यवाद के 
खिलाफ है।” ऋर निर्देयता से क्रोध की उत्पत्ति होती है, और 
क्रोध के आवेश का दमन बल द्वारा होना चाहिए। सदा की 
भांति हिसा का मुख्य नतीजा है उग्रतर हिसा के बल-प्रयोग की' 
जरूरंत। तो ऐसी है रूसी योजना--शुभ संकलपों वाली, जो 
ऐसे प्रत्येक साधन का प्रयोग करती है, जिनके नतीजे उत्त 
नतीजों के विल्कुक्ष उल्टे हो रहे हैं जिन्हें लाने को क्रान्ति के: 
आदि निर्माताओं ने सोच रक्खा था ।?* 
| इसलिए गांधीज्ञी के विचार से अहिसात्मक समाज में' 
शोषण की कोई गु'जाइश न रहेगी, क्योंकि उत्पत्ति मीघे रण्योगः 
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के लिए होगी, न कि दूरवर्तों ज्ञाभदायक बाजारों के लिए। 
प्रत्येक गांव या गांवों का समूह करीब-करीब स्वशासित व 
स्ययं पूर्ण होगा और कड़ी केन्द्रीय योजना की कोई ज़रूरत न 
रहेगी । सिफे तभी लोग सच्ची लोक-शाही और आजादी का 
आनन्द ले सकेंगे । निःसन्देह इन अहिंसक ग्राम अजातंत्रों की 
सीमाएँ संकुचित रहेगी, लेकिन अल्ञावा अपनी आर्थिक स्वयं 
प्रयाप्तता के - उनका साधारण दृष्टि कोण न तो संकुचित होना 
चाहिए और न वह रहेगा ही। आर्थिक स्तानीयकरण और 
संरक्ृति व विचार के क्षेत्र में विशद्‌ राष्ट्रवाद एवं विशद्तर 
अन्तरोष्ट्रवाद 'बेमेल नहीं है । 
श्रम पवित्रता 

गांधीजी की आर्थिक सभ्यता के अन्तगंत तीसरा महत्त्व- 
शील सिद्धान्त है हस्तश्रम की प्रतिष्ठा और उसकी पविचन्नता । 
गांधीजी के लिए श्रम प्रकृति का नियम है और उसकी उपेक्ता 
हमारे बरतेमान आर्थिक घोटाले का मुख्य कारण है। 

“यह पहले दर्ज की दुःखगाथा है कि लाखों ने अपने हाथों 
को हाथों की तरह काम में लाना छोड़ दिया है। दस मनुष्यों को 
दी गई अपनी इस देन की भयंकर बरबादी के लिए प्रकृति 
भीषण परिणास पूवेक इससे अपना प्रतिशोध ले रही है ।” 

पुनश्च, 

“ख़ुद के शरीरों को जंग लगने देने के लिए छोड़ कर और 
उनके स्थान पर निर्जान सशीन को ला रखने की कोशिश सें, 
हम शरीर रूपी सजीव मशीन को बबोद कर रहे हैं ।8 

संटपाल का कथन है कि “बह जो काम नहीं करेगा, 
'खायेगां भी नहीं |? और उसने इस बात से अपने को यशस्वी 
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साना है कि उसने अपने हाथों से काम किया है और वह किसी 
मनुष्य पर भारस्वरूप नहीं हुआ है । गीता में हमें बतल्ञाया गया 
है कि “यदि कोई दयालु परमात्मा को अपने परिश्रम का कोई भेट 
न देकर प्रथ्वी से उपजे हुये पदार्थों का उपयोग करता हे तोः 
वह चोर इश्वरीय सृष्टि से चोरी करता है।” इसी प्रकार गांधी 
जी के लिये भी “कार्य ही अराधना है, और 'एक निठल्ञा दिमाग 
शेतान का कारखाना है? | वे मानते हैं कि मस्तिष्क के ठीक 
विकास के लिये बुद्धि-मत्तात्मक हस्तश्रम आवश्यक है | मस्तिष्क 
के संस्कार के लिये हस्त कल्ला कौशल आनिवारयय है। आधुनिक: 
मनोविज्ञान से यह तथ्य काफी तौर से सिद्ध है। बुनियादी 
तालीम की योजना जो आम तौर पर वर्धा-सकीम” के नास से 
प्रसिद्ध हे और जिसका सूत्रपात गांधीजी ने किया था 'कार्यद्वारा 
शिक्षा' के उसी मनोविज्ञानिक नियम पर आश्रित है। अमेरिका 
के 4 के ड्यूई ने शिक्षा में इसी नियम के ऊपर जोर 
दिया है ;--- 

“किसी अन्य तरीके की अपेतज्ञा व्यवसायों द्वार शिक्षण 
के अंतर्गत शिक्षा के लिये सहायक अधिक साधन विद्यमान हैं। 
इससे प्रवृत्ति और आदत को प्रकट दोने का अवसर मिल्ञता है # 
यह ( तरीका ) निष्क्रिय ग्रहदणशीलता का विरोधक है ।” 

टॉलस्टाय ने अनुभव से जाना था कि “मस्तिष्क के कार्य 
को असंभव बनाना तो दर किनार “शारीरिक श्रम न केवल 
उसके गुणों को द्वी बढ़ाता है बल्कि उसको अच्छा बनाता है 
ओर उसको सहायता देता है* |” अतः वे यह सानने लग गये. 
थे कि कठिन परिश्रम कोई अभिशाप नहीं किन्तु जीवन का 
आनन्द पूण काय है, क्योंकि उसमें मनुष्य को अधिकाधिक 
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स्वस्थ, सुखी, समथे और सदय बनाने की शक्ति है। उनके 
अनुसार शारीरिक श्रम मनुष्य का गौरव था और था उसका 
पवित्र कतंव्य और दायित्व | गांधीजी को भी श्रम की इस प्रतिष्ठा 
में हृह व अडिग विश्वास है। जैसा सेमुअल स्माइलस का कथन 
है श्रम एक भार या दंड हो सकता है, किन्तु यह सम्मान व 
स॒ुयश भी है।” प्रिंस क्रॉपटकिन ने अपने अराजकतावादी 
समुदायवाद! में कहा था--हमारे लिये श्रम एक स्वभाव हे 
और आलस्य एक बनावटी बढन्त? | 
अवकाश का आकर्षण 

इसी लिये गांधीजी ज्यादा फुसेत की चिल्लियों को खतरनाक 
व अस्वाभाविक मानते हैं :-- 

“कुसेत केवल एक हृद्‌ तक ही अच्छी और आवश्यक हे। 
इंश्वर ने अपने पसीने की कमाई की रोटी खाने के लिये मनुष्य 
की सृष्टि की थी ओर जादूगर की पिटारी में से खाद्य सामग्री 
समेत जो कुछ हमे चाहिये बह सब कुछ पैदा करने की योग्यता 
दोने की संभावना से में भय खाता हूँ ।”' 

ओर फिर 

“मान लीजिये कि अमेरिका से कुछ लखपति आते हैं और 
हमारे लिये सारी की सारी खाद्य वस्तुयें भेजने को राज़ी होते हैं 
ओर हमसे विनती करते हैं कि हम काम न करें लेकिन उन्हें 
अपनी दानशीलता को जाहिर करने की इजाजत दें तो में उनकी 
ऐसी ऋपापूरों देने को मंजूर करने से साफ इन्कार कर दूंगा 
खासकर इसलिये कि यह हमारे दस्ती के बुनियादी कानून की 
जड़ पर कुल्हाड़ी चलाती हे ।””* 

घाव, 36-0-936. 
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“बुड्धिमती स्त्री के लिये साम्यवाद व पूं जीवाद की प्रदर्शिका'[ 
में "का अवकाश की सससस्‍्या पर कुछ दिल्लचस्प टीका 
की है :--- 

“जो जिंदगी को एक लंबी छुट्टी बनाना चाहते हैं, वे मालूम 
करंगे कि उन्हें अपने जीवन से भी छुटकारा लेने की ज़रूरत 
है | निठल्ला बना रहना इतना अस्वाभाषिक और जान खाऊ होता 
है कि तथा कथित 'ठलुये घनिकों? का संसार सबसे ब्यादा थका 
देनेवाली किस्म की निरंतर चालू क्रियाओं की दुनिया है ।” 

जैसा कि एक कवि की उक्ति है :-- 

$“समय काटने की मेहनत ह्वी उसका है केवल एक कास, 

वही काम है भीषण उसका थकन क्लेश देता अविराम ।” 

शॉ भी संकेत करते हैं कि अमीर लोग जिनको काफी फुसेत 
रहती है, कुछ भी न करने के बजाय किस तरद्द अपने आपको 
कुछ न कर सकने लायक बनाये रखने के लिये कुछ-न-कुछ 
सदा करते ही रहते हैं ।” अपनी निरात्नी बनेंडे शॉही शैली- में वे 
हमे कद्दते हैं (कि लगातार छुट्टी दीं छुट्टी नरक की सर्वोत्तम 
परिभाषा हैं । 

वास्तव में जिलसे घृणा की जाती है वह श्रम ऐसी कोई 
चीज़ नहीं है; लेकिन बह है आत्मा-रहित, नीरस और थका देने 
वाले काम की वह खास किस्म जिसको कि बढ़े बड़े कारखानों 
में आजकल के मजदूरों को करना पड़ता है । आज की मजदरी 
में कोईे आनंद नहीं है इसी लिये ही फुर्सत के लिये यह चिल्ला- 
हट है । गांधीजी के अनुसार अवकाश का आकर्षण” एक 
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खतरनाक नेतिक फंदा है क्योकि उसके समुचित उपयोग की 
समस्या अवकाश को हूँ ढ़ निकालने के प्रश्न से ओर भी अधिक 
ऋठिक होगी और परयांप्त काम की कमी साधारशतया शारीरिक 
बौद्धिक ओर नेतिक क्षीणता को ला देगी । 


इसीलिये वे आधुनिक शहरों की दम घोढने वाल्ली भौर 
शक्ति का हास करने वाली रोजु की मज॒दूरी की जगह देहाती 
मॉपड़ियों में स्वास्थ्यप्रद्‌ व खुली हवा में काम करने की सिफ्ठा- 
रिश करते हैं 


गांधीजी केवल नेतिक और मनोवैज्ञानिक कारणों से ही 
शारीरिक श्रम की आवश्यकता और बाँदनीयता पर जोर नही 
देते हैं । वे हर एक के लिये यथाशक्‍य स्वयंपू्ण आग्रह करके 
आर्थिक शोषण की ठेठ जड़ को द्वी काट डालने के लिये उत्सुक 
हैं। बतेसान आर्थिक अव्यवस्था का कारण दूसरों की कमाई 
का अन्यायपूर्ण शोषण है, जिसके परिणाम स्वरूप एक ओर 
सो है--बिना किसी शारीरिक श्रम वॉला 'निठल्ता धनिक वर्गों 
ओर दूसरी ओर है अधिक फुसत की माँग करने वाला अधिक 
काम में पिसा हुआ “मजदूर वर्ग ।' लेकिन अगर हमारे ग्राम्य 
मंडल करीब २ स्वयं पर्याप्त हैं जहाँ कि दर एक सहयोग के आधार 
पर अपनी आजीविका के लिये काम करता है तो वहाँ शोषण 
के लिये श्रायः कोई स्थान नहीं रहेगा और धीरे धीरे 'बीच खोरों” 
का खात्मा हो जायगा । गुरुदेव टांगोर के सामने यह दृष्टिकोण 
श्पष्ट करते हुये गांधीजी ने कहां था, “यह श्रश्न हों सकता हे 
कि मुझे जिसे अपने खाने के त्षिये कोई काम करने की जरूरत 
नहीं है, कावना क्यों चाहिये ? यह इस लिये क्यों कि में जो 
खां रहा हूँ बह मेरा नहीं है । में अपने देश वासियों की लूट पर 
जी रहा हैँ। आपकी जेब में आने वाले प्रत्येक सिक्के की 
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आमद का जरिया ढूँढ़ निकालिये ओर जो में लिखता हूँ 
उसकी सत्यता आप अनुभव कर लेंगे ।”* 

उत्तर दिया जा सकता है कि सॉम्यवादी समांज में इश्ध 
प्रकार का शोषण संभव नहीं है और इसलिये आदिम कालीन 
आर्थिक व्यवस्था की ओर प्रत्यावतेन अनावश्यक है। किल्तु 
जैसा कि पहले निर्देश किया जां चुका है, इस प्रकार की साम्य- 
वादी योजना में कड़े केंद्रित नियंत्रण की आवश्यकता रहती है 
जो अवश्य ही व्यक्ति स्वातंत्य का दम घोट देता है ओर मानव 
व्यक्तित्व के स्वाभाविक विकास छो' नष्ट कर देता है। इसके 
अलावा रूसी नमूने के साम्यवादी समाज की स्थापना हिंसा 
के बगेर नेदीं दो सकती है जिसे गांधीजी आश्रय नहीं देते हैं।' 

गांधीजी ( केंद्रीमुत ) बूंहत्‌ उत्पादन! के बजाय जन-' 

साधारण द्वारा ( विकेंद्रित) उत्पादन” का समर्थन करते हैं 
वे कहते हैं कि मेरी प्रणाज्ञी में श्रम ही चालू सिक्का है न कि 
घातु | कोई भी व्यक्ति जो अपने श्रम को उस सिक्के की भाँति: 
काम में ल्ञा सकता है, धनी है | वह अपने श्रम को अनाज में 
बदल लेता है | यदि उसे घासलेटी तेल चाहिये जिसे वह खरे 
पैदा नहीं कर सकता है तो वह अपने बचे हुये अनाजका उप- 
योग उस तेल को लाने में कर लेता है। यह स्वतंत्र, न्याययुक्त- 
ओर बराबरी की शर्तों पर श्रम का आदान प्रदान हे--इसलियें 
यह कोई लूट खसोट नहीं है । आप ऐतराज कर सकते हैं कि 
यह तो आदिस “बाटर-प्रंथा! की ओर प्रत्यागमन है। लेकिन 
क्या सारा का सारा अंतराष्ट्रीय व्यापार बाटर-प्रथां पर ही 
आश्रित नहीं है ?; इसलिये रोटी के लिये श्रम! गांधीजी के 
लिये एक विश्वास-सिद्धान्त है और उनका आग्रह है कि उनके 
.. #ए०पाए [7049, 4-0 925* 
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विचार वाले एक आदर्श समाज में हर एक को भ्रत्येक दिन 

ग्राठ घण्टे काम के लिये पयांप्त क्षेत्र मिलना चाहिये। आठ 

घंटे सोना, आठ घंटे काम करना आठ घंटे अन्य सामाजिक 

झौर सांस्कृतिक अनुशीलनो में लगे रहने के लिये अवकाश, 

बसे यही उनके अनुसार समय का आदशे विभाजन है । 
मानवीय मूल्य 

गांधी अ्थवाद का चौथा मौलिक आधार मूल्यों के माप 
दंड का परिवतन है । कट्टरपंथी अथ शालझ्ष नेतिक व माननीय 
मूल्यों को हटा कर द्रव्य तथा भौतिक संपत्ति के मूल्यों पर 
अनुचित ज़ोर देता रहा है । किन्तु हम पहले ही से “अथात्मक 
मनुष्य के अंतः का दशत्त कर रहे हैं, और अब आर्थिक 
आदर्शो' की क्रांति अत्यन्त आवश्यक है। फ्रांस के बढ़े अथ- 
शासत्री सिसभांडी की भाँति गांधीजी के अनुसार अथशाल्म, 
ओर नीतिशाखत्र का सम्बन्ध विच्छेद नहीं हो सकता। जीवन. 
का सवाच्बीण इशेन समस्त रूप में होना चाहिये :-- 

“हें माने लेता हूँ कि में अथशासत्र और नीतिशाख्र के बीच 
प्रत्यज्ञ या और कोई भेद नहीं करता हैँ। जो अथशाञ्र किसी 
व्यक्ति यां किसी राष्ट्र विशेष के नेतिक कल्याण में क्षति 
पहहुँचाता है, वह अनीतिकर, और इसलिये पापपूर्ण है। इस 
प्रकार बह अथशास्त्र जो एक देश को दूसरे देश को हृढप- 
करने की इज़ाजत देता है अनीति पूर्ण है। 'कचूमर निकालने 
पाली मज़दूरी' से बनी चीज़ो को खरीदना और काम में" 
जाना पापयुत्क है। अमरिका के गेहूँ को खाना और अपने. 
डड़ौस के अन्न के व्यापारी को आहक के अभाव में भूखों मारना 
प्रॉपरूप है। उसी प्रकार 'रीजेंट रद्रीट! के नये से नये उम्दा 
किस्म के कपड़े पहनना मेरे लिये अथम पूर्ण है जबकि मैं जानता 
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हूँ कि अगर मेंने पास पड़ोस के कतेयों और बुनकरों दाम 
बना हुआ कपड़ा पहना द्योता तो उससे मुझे! पहनने को मिह्न 
जाता और उन्हें खाने और पहनने को ।?”* ह 
“किसी भी उद्योग धंधे के मूल्य का अंदाज़ा उसमें लगे 
हुये लोगों के शरीर, मन ओर आत्मा पर पड़े प्रभावों $| 
अपेक्षा अकमंण्य सामेदारों को दिये जाने वाले लाभांशों से 
कम लगाना चाहिये। वह कपड़ा वास्तव में सेंहगा पड़ता है 
जो खरीदार के लिये कुछ आने तो बचा देता है पर साथ ही, 
उन पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के जीवन को भी सस्ता बना 
देता है जो 'बम्बई की चालों में रहते हैं ।”+ ु 
मानवीय मूल्यों पर का यह आग्रह गांधीजी के स्वदेशी के 
आदरशो का सार तत्व है। उनके अनुसार यह आर्थिक नियम-+ 
५कि मनुष्य को सबसे अच्छे और सबसे सस्ते बाज़ार मेह्ढ 
खरींदना चाहिये--क्राधुनिक अथंशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादिद 
अत्यन्त 'अमानुषिक' सिद्धातों में से एक हे । 
रस्किन ने भी इस विचार की बड़ी कड़ी आलोचना की है ;- 
“जहाँ तक मुके विदित हे, इतिहास में मनुष्य की बुट्धि के 
लिये इतना अपमान जनक अन्य कोई भी उल्लेख नहीं दे क्नि' 
"राष्ट्रीय अथ व्यवस्था के लिये यह व्यापारी सूत्र दितकारी 
सिद्धांत है अथवा किसी भी परिस्थिति में यह हिवकारक सिद्ध 
'हो सकता है 'कि 'सबसे सस्ते बाजार में खरीदो और सबसे 
संहगे में बेचो / सबसे सस्ते बाज़ार में खरीदों ?-ठीक है, 
लेकिन तुम्दांरा बाज़ार सस्ता किससे बना? आग लगने -के 
बाद छत के शाहतीरों का कोयला सस्ता द्वो सकता है और 
भूचाल के बाद आपकी सड़कों में पड़ी इटें भी सस्ती हो सकके 
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हैं-किन्तु इसीलिये ही तो अग्निकॉड और भूकंप राष्ट्रीय 
लाभ नहीं हो सकते । बेचो सबसे मेंहगे बाज़ार में ? हाँ, बिल 
कुंत ठीक, लेकिन तुम्हारा बाज़ार संहगा किससे बना ? तुमने' 
ध्युज अपनी रोटी बहुत अच्छी बेची क्या यह एक मरते हुये 
आदमी को दी जिसने उसके लिये अपना रहा सहा सब पैसा" 
दे डाला और जिसको अब फिर कभी रोटी की ज़रूरत ही 
नहीं रहेगी १!!* 

तथापि पाश्चम में द्रव्य ओर लाभ ही एकमात्र विचार के 
विषय माने जाते हैं। यही कारण है कि हमको निलेज्ज और 
कठोर शोषण, दर्दनाक बेकारी और खूब पीसे गये भज्ञदूरों 
के! अं करने पड़ते हैं। जैसा कि प्रो० कुमाराप्पा ने ठीक 
कहा है :-- 

“कारखानो मे काम करने वालों का कीमा बनायां जा सकता. 
है किन्तु एक सज़दूर की जीवन रक्षा के लिये शिकागों के 
माँस भरने वालो की मशीनरी बन्द नहीःकी जा सकती थी ।”?| 

गांधीजी के लिये 'मनुष्यः सर्वोपरि विचार का विषय है ;' 
ओर “जीवन द्रव्य से बड़ा है !! “अपने बूढ़े माता-पिता को, जो 
कोई काम नहीं कर सकते और जो हमारी अल्प आमदली में. 
बाधा स्वरूप हैं, मार डालना सस्ता काम हे। अपने बच्चों को 
जिनका पालन-पोषण बदले में किसी ल्ञाभ की प्राप्ति के बिना 
हमें करना पढ़ता है, मार डालना भी सस्ता सौदा है। लेकिन 
हम न तो अपने माँ-बाप को मारते है ओर न अपने बच्चों को, 
प्रत्युत, उनके भरण पोषण को अपना सौभाग्यपूर्ण स्वत्व समझते 
हें--चाहे उनके भरण पोषण में हमे कितना ही क्यों न खर्च 
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अपने अथंशासत्र के आदशों को स्पष्ट करते हुये गांधीजी 
जकहते हैं;--- 

“ख़दर का अथशासत्र साधारण अथंशासत्र से बिलकुल्ञ भिन्न 
है। दूसरे में मानवीय तत्व को कोई स्थान नहीं, जब कि पहले 
का सम्बन्ध ही उसी से है ।०* 

“खादी भावना का अथ प्रथ्वी के प्रत्येक मनुष्य के साथ 
हमददी है। इसका अभिप्राय उस प्रत्येक वस्तु का पूर्ण परिल्याग 
है जो हमारे साथ के प्राणियों को नुकसान पहुँचाने की संभावना 
रखती हो ।”[ 

“खादी मानवीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है और मित्र 
के कपड़े केवल धात्विक मूल्य का ।?”8 

इस प्रकार सादगी, अहिंसा, श्रम-पविन्नता और मानवीय 
मूल्यों की चार आधार शिक्ञाओं पर गांधीजी अपने विकेंद्रित- 
घरेलू-उद्योग धंधावाद और स्वयंपूर्ण प्राम्य-मंडलियों की आदर्श 
अर्थ-व्यवस्था की 'इमारत” खड़ी करते हैं। भारतीय अवस्था के 
विशेष उल्लेख के साथ में आगामी परिच्छेद में बिकेंद्रीकरण के 
अभिप्राय और उसकी अनुदभूत शक्ति का विशद विवेचद 
करूंगा । 
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(५) 
आम समुदायवाद 


अति प्राचीन काल से भारत आम मंडलों या ग्राम पंचायतों 
का देश रहा हे। यह “दावा” किया जाता है कि गंगा ओर 
यमुना के बीच की जगह को आबाद करने के समय पहले पहल 
राजा प्रथु ने इस प्रणाली का प्रचलन किया था। महाभारत के 
शांति पव! और मनुस्सति” में भी इन ग्राम-संघों के अस्तित्व 
का निश्चित उल्लेख है । कोटिल्य ने भी जिनका जीवन काज्न 
ईसा से ४०० वर्ष पूरे है, अपने अथंशास्त्र में इन ग्राम-संडलों का 
वर्णन किया है । वाल्मीकि रामायण मे जनपद” का लेख है 
जो शायद्‌ एक प्रकार का अनेकों ग्राम-प्रज्ञा-तंत्रो का संघसा 
था। यह भी सुनिश्चित है कि यूनानी आक्रमण के समय इस 
देश में यह प्रणाली विस्तार रूप से प्रचलित थी और मैेग- 
स्थनीज ने इन पंचायतों का जिन्हें उसने 'पेंटाड्स” कहा था 
एक सजीव चित्र छोड़ा हे। चीनी यात्री हयुएनसांग और 
फाहियान हमें बताते हैं कि उनके यहाँ आने के समय में भारत 
'किस प्रकार अत्यन्त उपजाऊ' था और उसके निवासी अनुपम 
रूप में समृद्ध! और सुखी” थे। शुक्राचायं के “नीतिसार! में 
इन पंचायतों का मथ्य कालीन वर्णन मिलता है । 


भारतीय ग्राम मंडल 


ग्राम मंडल जो समूचे भारत में छोटे-छोटे स्वशासित लोक- 
संत्र ये, हिंदू ओर मुसलमानी सल्तनतों में खूब बढ़ी-चढ़ी हालत 
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में थे, ओर वे साम्राज्यों की तबाही और राजवंशों के विनाश 
के बाद भी जीवित रहे थे । यहाँ वक कि ईस्ट इंडिया कंपनी की 
“रहस्य समिति! ने भी सन्‌ १८१२ में कहा था :--- 

“इस देश के निवासी 'जनपदीय स्वायत्त शासन के इस्रः 
सीधे साधे ढंग के अन्द्र बहुत पुराने ज़माने से रहते हैं । राज्यों 
के विभाजन व टूट जाने से वे अपने आपको विचल्षित नहीं 
पाते हैं। जब तक ग्राम समग्र रूप में है उन्हें चिन्ता नहीं कि 
वह कोन सी शक्ति के पास पहुँचा है, अथवा वद्द किस शासक: 
का हस्तांतरित हुआ है। उसकी आंतरिक अथ व्यवस्था में 
कोई परिवतेन नहीं होता है ।” 

सर चाल्से ट्रेवलिन आज्लोचता करते हैं कि “एक के बाद 
दूसरे विदेशी बिजेता ने भारत पर धावा बोला है किन्तु ग्राम 
जनपालिकायें अपने निजी कांस की तरह ज़मीन पर जमी रहीं: 
हैं!” सन्‌ १८३० के अपने मशहूर स्मरण-लेख मैं उस समय के 
भारत के कार्यवाहक गवनेर जनरल सर चाल्स मेटकाफ ने इनः 
ग्रास्य मंडलों का वर्णन लगभग अपने आप में सब बरतु 
संपन्न ओर प्रायः बाह्य सम्बन्धों से स्वतंत्र छोटे छोटे प्रजातंत्रों 
के रूप मे किया है--- 

“जहाँ और कुछ नहीं ठद्दरता वहाँ ये टिकते मालूम होते' 
हैं ।““““मेरा खयाल है कि हर एक को एक अलग छोटे राष्य 
का रुप देते हुये मराम्य-मंडलों के संघ ने क्रांति और परिवतनों के 
आधातों के बीच किसी अन्य कांरण की अपेक्षा भारत के 
लोगों की रक्षा करने में अधिक योंग दिया है और यह एक बड़ों 
मात्रा में उनके सुख और स्वाधीनता व स्वतन्त्रता के बड़े अंश 
के आनन्द के लिये दितकारक है। अतएव में चाहता हूँ कि 
इन-आम संडलों के विधानों में कमी कोई बाधा न हो आर में 
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ऐसी हर एक चीज़ से मय खाता हूं जिसमें उनके तोड़ने की 
प्रवृत्ति हो |? 
लेकिन यह होने वाज्ञा नहीं था। मात्रगुज्ञारी को हद 
दर्ज तक बढ़ा देने की भारी चिन्ता ने इस्ट इडिया कंपनी को 
> संपूर्ण भाम मंडल के बजाय अल्वग-अत्ग प्रत्येक किसान के 
साथ सीधा बंदोबरत करने के लिये प्रत्लोमत दिया। न्याय और 
शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी समस्त शक्तियों को अपने हाथों में 
केद्रीभूत करने की उतनी ही अनुचित चिता ने अंग्रेज शाप्षकों 
को गाँव के कमेचारियों को व्यवहार में हटा देने और इस 
प्रकार उनको अपनी अतीत काल्नीन शक्तियों से बंचित कर देने 
के लिये प्रवृत्त किया । इसलिये शने: शने: इन आम प्रज्ञातत्रो 
का पतन हो गया । जैसा कि अपने भारत के आर्थिक इतिहास* 
में आर, सी. दत्त कहते हैं:--“भारत मे अंग्रेजी राज्य के 
अत्यन्त दुःखद परिणामों में से एक उस आस स्वांयत्त शासन 
की प्रणाज्ञी का सफ़ाया दे जो प्रथ्वी के समस्त देशों में से 
द्दुस्तान मे सबसे पहले समुन्नत हुई और जो सबसे अधिक 
काल तक यहों सुरक्षित रही।? 
यह जाननां रुचिकर है कि काले माक्स का भी ध्यान 
हिन्दुस्तान के इन आम अ्जातंत्रों की ओर गया था। अपने 
<डास कापीटल” में वे कद्दते हैं, “छोटे और अत्यन्त प्रांचीन 
भारतीय ग्राम संडल्न, जिनका अस्तित्त अब भी कुछ अंश सें 
मौजूद है, जमीन के सामूहिक स्वामित्व ओर दृस्तकारी व हस्त- 
क्षि के सीधे पारस्परिक सम्बन्ध ओर श्रम विभाग के उस 
स्थायी प्रकार पर आश्रित हैं जिसका उपयोग एक बनी बनाई 
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योजना के रूप में जब कभी भी नये ग्राम मंडलों की स्थापना 
दोती है, किया जाता है। वे स्वयंपूर्ण उत्पादक हस्तियों को 
निर्माण करते हैं और ( बहाँ ) एकसौ से कई हजार एकड़ तक 

जमीन के विस्तार के ज्षेन्रफल को लेते हुये पेदावार की जाती 

है। उपज का अधिक हिस्सा जिन्स के रूप मे नहीं बल्कि 
समाज की तात्कालिक जुरूरतों को पूरा करने के लिये उत्पन्न 
किया जाता है और इसलिये उत्पादन स्वयं श्रम-विभाग से 
स्वतंत्र है जिसको भारतीय समाज में भ्री वस्तुओ के विनिमय 
से जा दिया है।*'* न न-- हमें भारत के विभिन्न भृ-भागों 
सें ऐसे संडल्ों के भिन्न भिन्न रूप मिलते हैं। सादे से सादे रूप 
में जुमीन की खेती सामुदायिक रूप में होती है और उसकी 
उपज्ञ मंडल के सदस्यों में बांठ ली जाती है, जबकि प्रत्येक 
कुटुम्ब बुनाई कताई आदि को एक सहायक धन्धे के रूप में 
करता है । इन स्वयं पयाप्त मंडलों की उत्पादन सम्बन्धी सादगी 
हमारे लिये एशियाई समाज की अपरिवर्तन शीलता के रहस्य 

का उद्घाटन करतो है जिसका एशियाई राज्यों के लगातार 

नाश और पुनरंचना और राजवंशों के निरन्तर उल्नट फेर के 

साथ बड़ा वेषम्य है। (इसमें ) राजनेतिक वातावरण के 

तूफानों से समाज के आर्थिक मूलतत्वों का ढांचा अप्रभावित 

रहता है [” 

“पूरष और पश्चिम के ग्रामसंडल्* नाम की अपनी पुस्तक 
में सर हेन्टी मेन निर्देश करते हैं कि “भारतीय ग्राममंडल एक 
जीवित संम्था भी मरी हुई नहीं” ओर यह कि भारतीय और 
प्राचीन यूरोपीय आम संडलों की प्रणालियाँ सारी आवश्यक 
विशेषताओं में एक समान थीं?। सर हेन्टी कहते हैं कि यह 
एक बड़ी आश्चये जनक बांत है कि सबसे पहले उत्तरी अमरीका 
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में जा बसने वाले अंग्रेजों ने पहले पहल खेती करने के उद्देश्य 
से ग्रांस मंडलों के रूप में अपना संगठन बनाया था!। प्रिस 
क्रोपटकिन ने अपनी मार्के की पुस्तक “पारस्परिक सहायता* 
में पश्चिम के इन संडलों के--विशेषकर रूस, जमेती, फ्राँस 
ओर रस्वीज़रलेड के--ऐतिहासिक अध्ययन को पर्याप्त स्थान 
दिया है । उन्होंने संकेत किया है कि यह स्वयं पर्याप संगठन 
प्राकृतिक विकास-क्रम के परिणाम स्वरूप लुप्त नहीं हुये बल्कि 
“निदिष्ट स्वार्थों द्ारा समझ बूक कर तरकीब के साथ उनको 
उखाड़ फंक दिया गया था-- 

“संक्षेप में, आर्थिक नियमों की शक्ति द्वारा इन ग्राम मंढलों 
की म्र॒त्यु को स्वाभाविक बताना उतना हद्वी कठोर सज़ाक हे 
जितना कि यह कहना कि रखणत्तेत्र मे क़्त्त किये सिपाहियों की 
मौत स्वाभाविक तौर पर हुई है ।” 


प्रिंस क्रोपटकिन का यह कथन हमारे अपने देश के संबंध 
में कितना उपयुक्त है इससे भारत के आर्थिक इतिहास के विद्यर्थी 
बहुत ही भले प्रकार से परिचित हैं। 

सरकारी “अ-हस्तक्षेप की नीति!” तथा 'एक तंत्रीय नियंत्रण” 
इन दोनों की चरस सीसाओं से बचते हुये भारतीय ग्रापों ने एक 
सुसंतुलित सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक पद्धति का 
विकास किया था । उन्होंने सहकारी ऋषि और सहयोग-व्यवसाय 
के आदशे स्वरूप की उन्नति की थी जिसमें कि धनी के द्वारा 
गरीब को लूटने की गुजायश, यत्किचित दी थी। जैसा कि 
गांधीजी लिखते हैं कि “उत्पादन, उपभोग तथा वितरण करीब 
करीब साथ द्वी होता था और “द्रव्यन्व्यवस्था” के दूषित कक 
का सबेथा अभाव था । उत्पादन तात्कालिक उपयोग के लिये 
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था न कि दूरवर्ती बाज़ारों के लिये। सपूर्ण सामाजिक ढाँच 
अहिसा और पारस्परिक सहानुभूति पर आश्रित था। यही 
कारण है कि गाँधीजी समृद्ध ऋषि, कलापू् और विकेद्रित 
उद्योगनधंधों और छोटे पेमाने के सहकारी संगठन के समेत 
प्राचीन ग्राम मंडलों के पुनरुद्धार का ज़ोरों से समथन फरते 
रहे है । 

आंदशे लोकतंत्र 


राजनेतिक संगठन के दृष्टिकोण से ये 'ग्राम्य-प्रजातंत्र' 
- लोकशाह्दी के आदशे रूप थे | जान रहुअट मिल ने लिखा था 
कि “सिफ वही सरकार जिसमे कि सारी प्रजा भाग लेती है, 
एक ऐसी है जो 'साम्यवादी राज” की समस्त आकस्मिक आव- 
श्यकताओं को संपूर्ण रूप से पूरा कर सकती है। यूरोप में 
सच्ची लोकशाही की इस कसोटी पर यूनानी नगर-राज्यों कौ 
बहुत अंश में पूर्ण सफलता मिली थी जिनमें सब कार्यो' के लिये 
सर्वोच्च सत्ता नागरिकों की संपूर्ण मंडली के सुपुदं थी। लाडे 
ब्राइस कद्दते हैं. कि “वह मंडली एक साथ ही राष्ट्र परिषद तथा 
सरकार थी और थी एक मे ही प्रबंध कारिणी, व्यवस्थापिका एवं 
न्‍्यायकत्री” । “यूनानी प्रजातंत्र के छोटे आकार ने लोकप्रिय 
सभा में मताधिकार रखने वाले समस्त लोगों के बहुमत को एक 
आवाज़ में सुन सकना आसान कर दिया और प्रत्येक मनुष्य 
को उन लोगों के वैयक्तिक गुणों के बारे मे राय क्रायम करने का 
अधिकार दे दिया जो नेतागिरी या पद के लिये आकांक्षा रखते 

”; | यूनानी नगर-राज्यों की भाँति प्राचीन भारतीय ग्राम 
पंचायतें भी अपनां आंतरिक शासन आसानी और सामंजस्थ 
के साथ चलाती थीं क्योंकि “जो ( चीज़ ) सबसे संबंध रखती 
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थी उसका फेसला सबके द्वारा होता था ।” अन्याय और धोखे- 
बांजी के लिये क्ररीब क़रीब कोई स्थान न था । पश्चिम मे लोक 
तंत्र विशेषकर इसलिये असफल रहा कि बड़े बढ़े निबाचनन्तेत्रों 
की स्थिति ने सच्चे प्रकार के प्रति-निधियों का चुना जाना असंभव 
बना दिया है और नेताओं और जन साधारण के बीच घनिष्ट 
संबंध का अभाव है। अतएव आधुनिक लोकशाही के सुधार 
के लिये जो भिन्न भिन्न हल सुम्काये गये हैं वे विकेंद्रीकरण और 
क्षेत्र-संकुचन की अत्यंत आवश्यकता पर ज़ोर देते है। मजदूर- 
संघध-वाद, संघ-साम्यवाद और अराज़कता बाद--ये सब दूसरे 
मुद्दों पर चाहे कितने द्वी भिन्न दो, छोटी स्थानीय इकाइयों के 
संगठन करने के महत्व पर ज़ोर देने मे एक मत हैं। प्रोफेसर 
लोड़ कहते हैं :-- 


“यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि सामाजिक काये में 
मनुष्यों के विश्वास को पुनरुज्जीबित करना है तो राज्य को 
छोटे छोटे ढुकड़ों में बाँठ देना और उनके कार्यो को विभक्त 
कर देना आवश्यक हे | व्वक्ति के लिये यह संभव बना देना 
ज़रूरी हे कि उसका संबंध उत्पादन ओर स्थानीय शासन दोनों 
को चलाने वाली व्यवस्था की शक्तियों से युक्त मिन्न भिन्न छोटी 
सभाओं से हो जिनके सदस्य के रूप में उसे एक बार फिर से 
मान हो सके कि उसका राजनेतिक महत्व है, उसकी इच्छा- 
शक्ति का मूल्य है ओर उसका काय वास्तव से समाज के लिये 
है ।...........तो ऐसा मालूम होगा कि सरकार की मशिनरी के 
आकार को कम कर दिया जाय। उसे स्थानीय बनाकर उसका 
प्रबंध किये जाने योग्य बनाना जरूरी हे ताकि अपनी राजनैतिक 
मेहनतों के खोेस नतीजों को अपने सामने देखते हुये मनुष्यों की 
समझ में ये बैठ जाय कि जहाँ शासन एक सत्य है, समात्र 


बम 
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उनकी इच्छाओ के अनुरूप शास्य हे ज््योंकि समाज दे 
स्वयं हैं |”? |* 

डॉक्टर बूडिन का भी विचार है कि “घनिष्ट रूप से जुड़े 
हुये छोटे प्रजातंत्र ही सभ्यता की सच्ची नेतिक इकाइयाँ हैं | 

यंत्रीकरण क्री बराइयों 

राजनीतिक लोकशाही के विचारों के अतिरिक्त भांरत में 
झाम मंडलों के पुनरुजजीवन का गांधीजी सरगर्मी के साथ सम- 
थेन करते हैं. क्योकि उन्हें बड़े पेमाने के यंत्रो द्वारा और केंद्रित 
उत्पादन से नफरत है जो मनुष्यों को सिफे कल के पुर्ज बनने 
की ओर प्रवृत्त करता है और उनकी श्रेष्ठ मानवीय भावनाओं 
को उनसे निकाल फेंकता है। यह संकेत किया जा सकता है कि 
बड़ी मात्रा के यंत्रीकरण की भत्सेना करने मे गांधीजी अकेले 
ही नहीं हैं। यहाँ तक कि आधुनिक 'राजनेतिक अर्थवाद” के 
पिता आदम स्मिथ को भी, जिन्‍्होने वैसे तो वतेमान उद्योगों में 
श्रम-विभाजन को अनुकूल स्वीकार किया है, यह मानना पढ़ा 
है कि वह मनुष्य जिसकी सारी ज़िंदगी कुछेक सादे कामों को 
करने में बीत जाती है साधारणतया उतना मूर्ख और अनाड़ी 
बन जाता हे जितना कि एक मनुष्य-प्राणी के लिये संभव है ।$ 
उसके एक सी दशा वाले जीवन की समरूपता उसकी दिमागी 
हिम्मत को स्वभावत: विक्ृत कर देती है ।........अपने निजी 
खास काम में उसकी होशियारी इस तरह से उसके बौद्धिक, 
सामाजिक और साहसिक गुणो को तिलांजलि देकर पैदा की 
हुई मालूस होती है । “डेविड रिकार्डो को भी विश्वास हो गया 
था कि “भमानवी श्रम की जगह पर कल पुर्जों का स्थापन श्रमिक 
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वर्ग के हितों के लिये बहुधा बहुत द्वानिकर है |? “यह राय पूर्व 
पक्तपात या त्रुटि पर आधारिद नहीं है बल्कि राजनेतिक अथंवाद 
के सत्य सिद्धांतों के सानुकूल है ।”* काले माकेस का कथन है 
कि “भ्रम विभाग और मशीनरी के विस्तार युक्त उपयोग के 
कारण “निधेन श्रमजीबी बर्ग” के काम में व्यक्ति के संपूर्ण आच- 
रण का ओर परिणामतः कारीगर के लिये सब रस का लोप 
हो गया है ।” “वह मशीन का पुछल्ला हो जांता हे।? अपनी 
'दास केपिटल” में काले माक्स स्वीकार करते हैं कि माल तेयार 
करने के आधुनिक तरीके “श्रमिक को पंगु बनां डालते हैं और 
साथ ही एक दुखूत्त राक्ास। इसके विपरीत स्वतंत्र किसान 
या कारीगर ज्ञान, अंतर दृष्टि और सद्बृत्ति को बढ़ा लेता है।” 
प्रिस क्रोपटकीन कद्दते हैं, “कोशल-पूर्ण दस्तकारी भृूतकाल का 
अवशेष मानी जाकर दूर हटायी जा रही हे जो कि निकम्मा 
सममा जाकर लुप्त होने बाला है ।” “बह कक्ाकार जिसे पहले 
अपने द्वाथ के काम मे लालित्यपूर आनंद की प्राप्ति होती थी 
एक लौह निर्मित गुलाम (मशीनरी) के मनुज् दास के रूप में परि.- 
ण॒त होता जा रहा है।$ मेरी सदरत्तेड संकेत करती हैं कि “अ।धुनिक 
फेक्टरी के काम से प्रत्येक क्रियात्मक शक्ति कुठित हो जांती है 
ओर ( वह ) कास करने वालों में अपने अवकाश के समय में 
यंत्रों द्वारा बने हुये मनोरंजक पदार्थों के सिफ्के निष्क्र4 उपभोक्ता 
बने रहने मात्र की ताक़त छोड़ता है ।? “यह केवल कारखानों 
में काम की अवस्थाओं का ही प्रश्न नहीं है किन्तु है;वहोँ पर 
किये जाने वाले अधिकतर काम की हालत का ।*( 
- अाप्रणप्ञढ३ रण एणाप०] 0०प्रणणए- 
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आदम स्मिथ के जमाने से आधुनिक काल तक आलपिन 
बनाने का इतिदास-चित्र देते हुये बनेंडेशा अपनी 'बुद्धिमती 
स्त्री हे लिये साम्यवाद ओर पूजीबाद की प्रदशिका'$ सें 
कहते है :--- 

“यह कहा जाता है कि मनुष्य एक दिन में लगभग पांच 
हज़ार पिन तेयार कर सकता था और इस तरद्द आलपिनें बहुत 
ज्यादा और सस्ती हो गई' थीं। देश को अधिक घनी माना 
जाने लगा क्योंकि उसके पास पिनें अधिक हो गई द्वालांकि 
उसने समथ मनुष्यों को सिफे मशीनों के रूप में बदल डाज्ना 
जो बगेर बुद्धि के अपना काम करते हैं और जिस तरह एक 
एंजिन में कोयला और तेत्न दिया जाता है उनी तरह पूँजीपति 
के बचे खुचे भोजन से उन्हें खाने को दिया जाता है। यही 
कारण था कि कवि गोल्ड स्मिथ ने जो एक दुरदर्शी अथंशास्त्री 
ओर साथ ही एक कवि था, शिकायत की थी कि धन की 
अभिवृद्धि होती है और मनुष्य की अवनति होती है। 

अपने ओखद्योगिक संगठन के विकास में प्रो० शील्डज स्पष्ट 
सिद्ध करते हैं कि “वैज्ञानिक प्रबन्ध के आधुनिक तरीकों से 
अधिकतर योग्यता और बड़ी मात्रा की उप्पत्ति को तो प्रोत्साहन 
मिल्नता है किन्तु मजदूरों से काम लेने के अधिक वेग या 
उनकी थकावट के लिये कोई कारगर रोक थाम नहीं है ।” 
“अत्यन्त विशिष्टीकरण की आधुनिक प्रवृत्ति गहरी हो रही है 
ओर काम करने वाला सब्र विचार शक्ति, प्रारम्भिक सूक और 
अपने काम सें आप्ति और आनन्द की भावना से वंचित हो 
जाता हे ।” मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से अर्नेस्ट हन्ट म्सर्पर्शी 
टीका करते हैं:-- 
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“हम शक्ति की आअतधाधारण दृद्धि का दशंन कर रे हैं 
जो कि कारीगरों को एक निरानन्द यंत्र-जाल में कल पुर्ज 
बना देने की ओर क्ुुकती हे । जबकि पुराने जमाने में कारीगर 
को अपने काम के रचनात्मक तत्व में आत्म-गव था जिसे कि 
बह बहुत करके अपने धर या कारखाने में किया करता था, 
वही आज फ़ेक्टरी में शुन्यवत्‌ बन गया है जिसे शायद 
नम्बर! से दी जाना जाता है, नाम तक से भी नहीं ।” 


वर्तमान उद्योगवाद की पद्धति में ये बुराइयाँ अन्तर्निद्दित 
हैं और कोरा साम्यवाद उनका मूलोच्छेद नहीं कर सकता। 
काले माक्से ने इन बुराइयों को बहुत ह्वी सांफ तौर पर जान 
लिया था, किन्तु आशा की थी कि एक समुदोयवादी राज्य 
में वे नहीं रहेंगी । लेकिन अत्यधिक युक्ति सिद्ध यंत्रवाद, चाहे 
वह पूंजीवादी या साम्यवादी किसी भी राज्य मे हो, निश्चय 
ही सजुदूरों के शारीरिक, चारित्रिक और बौद्धिक स्वास्थ्य पर 
हानिकारक प्रभाव डालेगा | जैसा कि बोरसोड़ी “इस भोंड़ी 
सभ्यता'* नाम की पुस्तक में कहते हैं:--“उत्पादन और 
विवरण के निजी स्वामित्व के हटाने से शोषण को टालने की 
बात रोग की जड़ तक नहीं पहुँचती ! फेक्टरियों से अविच्छेध 
गुण मानव जाति को पीडित करने को फिर भी रहेंगे। कार- 
खानों का साम्यवादी या कम विशिष्ट समाजीकरण कभी भी 
उस काल्पनिक सुख-लोक की खटष्टि नहीं करेगा जिसके लिये 
बहुत से आदशवादी कार्यरत हैं । उपचार के रूप में साम्यवादी 
समाजीकरण असफल रहेगा क्योंकि यह उस असली बीमारी 
की चिकित्सा नहीं करवा है जिसे कि (फेक्टरी पद्धति) ने 
मानव जाति पर लाद दिया हे। इसका असफल होना 


#॒ग्ञाड एर्ञए (एापाश४007, 
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अवश्यंभावी है क्योंकि इसके पास योग्यता के लिये पीड़ित 
मनुष्य जांति के लिये कोई शान्ति की औषधि नहीं है । 

यही विचार महात्मा गांधी का है;--“पंडित नेहरू औधोगी- 
करण चाहते हैं क्योकि उनका विचार है कि अगर इसको 
साम्यवादी बना दिया जाता है तो यह पूंजीवाद की बुराइयों से 
बच जायगा । मेरा निजी विचार है कि उयोग वाद में बुराइयाँ 
अन्दर्निहित हैं ओर कितना ही साम्यवादी करण उनको उखाड़ 
नहीं सकता ।”* 


मशीनरी के ग्रति गांधीजी का रुख 


तथापि यह साफ समझ लेना होगा कि गांधीजी सब यंत्रों 
के खिलाफ नहीं है। उन्तका कहना है कि मशीनरी ऐसी वस्तु 
पर चक्र चल्लाने का मेरा इरादां नहीं है। चरखा खुद दी एक 
छोटी-सी मूल्यवान मशीनरी है। उनका ऐवराजु 'मशोनरी के 
प्रति सनक” और इसके “विचारद्दीन गुणन-विस्तार” के प्रति 
लक्षित है । इसलिये वे मशीनरी को खत्म करने को इच्छा नहीं 
करते बल्कि उसको एक सीमा में बाँध देना चाहते हैं। गांधीजी 
ऐसी मशीन का स्वागत करेंगे जो मोपड़ों मे रहने वाले करोड़ों 
भनुष्यों के बोक को हलका करती हैं। किन्तु ऐसी मशिनरी की 
तरफ से उन्होंने अपना भुंह मोड़ रखा है जो मनुष्यों को 
“यंत्रवत्‌ व्यक्ति! बना देती है और फलत: मानव श्रम पर कब्जा 
कर बेठती है । 

“यंत्रीकरण अच्छा हे जबकि इरादा किये हुये काम की: 
पूर्ति के लिये आदमी अत्यन्त कम हैं। बह एक खराबी है 
जब कि काम के लिये आदमी आवश्यकता से अधिक हैं. जैसी 
कि दशा हिंदुस्तान में दे।““““हमारे गाँवों में बसने वाले 
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लाखों करोड़ों आदमियों के लिये फुरसत कैसे निकाली जाय-- 
यह प्रश्न हमारे सामने नहीं हे । प्रश्न यह है कि उनके खाली 
समय का उपयोग किस प्रकार हो जो प्रत्येक साल में छह 
मद्दिनों के काम वाले दिनों के समय के बराबर हैं ,??* 

वे कहते हैं “भारत के सात ज्ञाख गाँवों में बिखरे हुये 
आ्रामीणों के रूप में करोड़ों सजीब मशीनो के मुकाबले में निजीव 
मशीनरी को स्थान नहीं देना चाहिये। उन्तको ऐसी मशीनरी 
का कोई भी लिहाज़ नहीं हो सकता जिसका अथे बहुतेरों की' 
कमाई के बल्लपर कुछ्देक को धनी बनाना है ।” 

गांधीजी वेज्ञानिक आविष्कार और मशीनरी के सुधार के 
विरोधी नहीं हैं। “सब की भलाई के लिये किये गये प्रत्येक 
आविष्कार का में आदर करूंगा ।”” एक छोटी मशीन की वह 
उन्नति जो घरेलू उद्योग धंधों की कार्य क्षमता को बढ़ाती है 
और जिसे आदमी बिना उसका गुलाम बने चला सकता हे, 
स्वागत करने योग्य है । लेकिन वे आधुनिक “अरम-बचाव की' 
युक्तियों की तीत्र सनक के पक्ष में नहीं हैं । 


“आदमी तब तक श्रम बचाते चले जाते हे जब तक हजारो 
बे रोजगार द्वो जाते हैं और भूखों मरने के लिये खुली सड़कों 
पर फेक दिये जाते हैं। में समय और श्रम बचाना चाहता हूँ 
मानव जाति के एक छोटे हिस्से के ज़िये नहीं, किन्तु सब के 
लिये। में संपत्ति का संग्रह चाहता हूँ--कुछ लोगों के हाथों में 
नहीं किन्तु सबों के हाथो में। आज लाखों के ऊपर सवार 
होने के लिये मशीनरी केवल कुछ्केक को मदद पहुंचाती है। इस 
सब के पीछे की प्रेरणा श्रम को बचाने की पुण्य-्भावना नहीं, 
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अपितु लोभ है। यह वह वस्तुस्थिति है ज्ञिसके बिरुद्ध में 
अपनी संपूर्ण शक्ति से जोर लगा रहा हूँ ।!* 
बेकारी 
युरोप और अमेरिका में यंत्रीकरण ज़रूरी था क्योंकि उन 
देशों में पूजी बहुत थी लेकिन वहाँ मजदूरों के अभाव का दुःख 
था। अपने प्राकृतिक साधनों को पूर्ण रूप से बढ़ाने और उन्हें 
काम में लाने के लिए उन्हे यंत्रों का सहायता आह्वान करना 
पड़ा | लेकिन हिन्दुस्तान की दहांलत पश्चिमी देशों की अवस्थाशओं 
के ठीक विपरीत है। यहाँ पूँजी की कमी है और श्रम की बहुता- 
यत | इसलिये हमारे सामने 'अ्रम-बचावक युक्तियों! के आविष्कार 
करने का प्रश्न नहीं है; किन्तु प्रश्न है उन लोगों को रोज़गार देने 
का जो कि जबरन लादे गये आलस्य के भारी बोझ के नीचे 
कुचले जा रहे हैं। पश्चिम में भी उचित सीमाओ के पार ले जाने 
से मशीन ने अपनी उपयोगिता खो डाली है। अब तो वह एक 
विपत्ति और संकट का रूप घारण कर चुकी है। मशीन ने 
लाखों लोगों को बेरोजगार बना डाला है जिनको स्रेरात के ऊपर 
जीवन बसर करने का निम्नकोटि का अपमान सहना पढ़ता है । 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने यंत्रीकरण को मानव मस्तिष्क दारा 
सोची जा सकने वाली पूणंता की चरम सीमा पर पहुँचा दिया 
है। संयुक्त राष्ट्र के लोगों की उत्पादन शक्ति संसार के चौदह 
अन्य अग्रणी देशों के बराबर है और उसकी अपेक्षाकृत 'फीकस 
पैदावार हिन्दुस्तान से पश्चीस गुनी है। तिसपर भी अमेरिका 
में लाखों आदमी बेकार हैं। यही संसार के अन्य औद्योगिक 
देशों के बारे में सच है। में 'राष्ट्रसंघ की १६२६-४० की अंक 
संम्बन्धी वार्षिक पुस्तक” से बेकारी के निम्न आँकड़े उद्धृत 
करता हैं :-- 
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१६३५ १६३६ 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 3,४०४०,००० ६,२७०,००० 
ग्रेट ब्रिटेन (संयुक्त)... १,७३०,१६४ १,२६८,८० ९ 
जमनी _ ३,४८, ६७५ २८४,१३२ 
फ्रांस ४६४,८७५ ४०४,६०४ 
जापान ३४६,०४४ २३७,३७१ 


भारतवर्ष में १६३९ की जन-गणना से प्रकट है कि आधे 
रोजगार-प्रांप्त लाखों ग्रामीणों के अलावा जो या तो भूमि-रहित 
हैं या जिनके पास 'घाटे के खेत' हैं और भी कम से कम दो 
करोड़ आदमी बिल्कुल बेकार हैं। पश्चिमी आदर्शो' के अनु- 
सार में समभता हूँ कि हिन्दुस्तान की आधी आबादी को बेकार 
मान लेना चाहिये । जेसा कि सुबिदित है कि अपने देश के 
&० प्रतिशत लोग कृषि और सहायक घंधों में लगे हैं, १०% 
उद्योग-धंधो मे, जिनमें से केवल २० लाख के क़रीब बड़े पैमाने 
के ज्द्योग-घंवो में काम करते हैं। यदि ये सारे के सारे उ्योग- 
धंधे देश की तमाम जरूरतों की पूर्ति के लिये और भी समुन्नत 
कर दिये जाये तो भी वे संम्पूण आबादी के ५४ से अधिक को 
काम में न लगा सकेंगे । 

छोटी मात्रा के उद्योग-घंधों मे लगे हुए काम करने वालों की 
संख्या बड़े पेमाने के उत्पादन में काम करने वालों से पाँच गुनी 
है । डा० व्ही० के० आर० उही० राव के आँकड़े इस प्रकार हैं :-- 


( हज़ारों में ) 
मजदूरों की संख्या 
बड़ी मात्रा के उद्योग-धंधों मे १८२ 
छोटी १9 99 99 श्र 


घरेलू उद्योगो में ६१४१ 
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इस सम्बन्ध में भारतीय बस्त्र-व्यवसाय के उद्योग-घंधों में 
लगे हुए मज़दूरों और खादी की तेयारी में लगे हुए काय-कर्ताओं 
के आँकड़ों की तुलना रुचिकर होगी। १६४३-४४ के भारत के 
अब्द-कोष' के अनुसार अंग्रेज़ी भारत और भारतीय रियासतों 
में रुई के कपड़े के कारखानों में प्रति दिन काम करने वाले 
आदमियों की औसत संख्या १६४० की साल में 2,३०,१६५ थी । 
जब कि अखिल भारतवर्षीय चरखा संघ के अंक बताते हैं कि 
सिर्फ संघ द्वारा संचाज्ञित खादी के काम में ही उस साल के 
कतैयों व बुनकरों की पूरी सख्या २,६६,४४५ थी। इसके अलावा 
लगभग एक करोड़ और 'करघा बुनकर” सारे देश मे बिखरे टुए 
थे । यद्यपि भारत में गत ३० बर्षों में फेक्टरियों की संख्या मे 
लगभग चौगुनी वृद्धि हुई है. तथापि उद्योग-घंधों में काम करने 
वालों की प्रतिशत संख्या कुल आबादी को देखते हुए नियमित 
रूप से घटती रही है :-- 


वर्ष फ्री सेकड़ा 
१६११ ्द् बअ्‌ 
१६२१९ ४४६ ४"६ 
१६३१ हर ४*३ 
१६४१ 28 छर्‌ 


ये आँकड़े यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि सिर बड़ी सात्रा 
का भारतीय औद्योगीकरण चाहे उसकी किस्म पूंजीवादी दो 
अथवा साम्यवादी, उसकी बेकारी की समस्या को हक्ष नहीं कर 
सकता है । यह मुख्य कारणों में से एक है जिससे कि गांधीजी 
'पश्चिमी दरीकों पर हिन्दुस्तान के औद्योगीकरण की योजनाओं 
के साथ कोई सरोकार नहीं रखना चाहते हैं। 


( रैं£ ) 


वितरण की समस्या 


बेकारी की समस्या के अतिरिक्त बितरण की दृष्टि से भी 
गांधीजी घरेलू उद्योग-धंधावाद के पक्ष में हैं :--- 

“एक क्षण के लिये यह मान लें कि मानवज्ञाति की सारी 
आवश्यकताओं की पूति मशीनरी कर सकती है तो भी दष्द 
उत्पत्ति को विशेष ज्षोत्रों में केंद्रित कर देगी जिससे कि वितरण 
को नियंत्रित रखने के लिए एक पेंचीदे रास्ते का आश्रय लेना 
होगां। जब कि यदि उत्पादन ओर वितरण दोनों ही अपने- 
अपने क्षेत्रों में हों जहों वस्तुओ की ज़रूरत है तो बह रबय॑ 
नियंत्रित रहेगा और (उसमे) धोखे को कम स्थान है, सट्टे को 
बिलकुल दी नहीं ।?”* 

“ गांधीजी कहते हैं कि “जब उत्पादन स्थानीय है या दूसरे 
शब्दों में जब बितरण और उत्पादन साथ-साथ होता है तो 
वितरण को समरूप रखा जा सकता है ।” 

गांधीजी वितरण के समाजवादी तरीके का समथन नहीं 
करते है। 

“आप चाहते हैं कि में सरकार द्वारा नियंत्रित व्यवस्था 
अथात एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था के बारे में, जिसमे उत्पादन व 
वितरण दोनों सरकार द्वारा नियंत्रित व नियमित हों जेसा कि 
सोबियट रूस में किया जा रहां है, अपनी राय जाहिर करूं । 
टीक है, यह एक नया भ्रयोग है | अन्त में यह कितने अंश में 
सफल होगा यह में नहीं जानता। यद्‌ इसका आधार 'बल्- 
प्रयोग” न हो तो में उसकी बलेया लूँगा। लेकिन आज चूँकि 
यह बलप्रयोग पर आश्रित है, में नहीं कद्दू सकता कि कहाँ तक 
ओर किधर यह हमें ले जायगां ।” 
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जसा कि एक प्रसिद्ध अथशास्त्री का कथन है, “बड़े पेमाने 
के कल-पुज्ों पर यदि व्यक्तिगत स्वामित्व है तो उसका नतीजा 
वृहत्‌काय उद्योग और एकाधिपत्य-पूर्ण मतिद्द द्विता होता है और 
इसके विपरीत यदि सरकारी स्वामित्व है तो उससे एक विकटा- 
कार दानव की सृष्टि होती हे जिसकी ताकत का दुरुपयोग 
निरदेयतापूवंक किया जा सकता है ।” इसके अतिरिक्त गांधीजी 
रूस वाले वितरण के चककरदार तरीक़ को पसन्द नहीं करते 
है। केंद्रीभूत उत्पत्ति और राजकीय वितरण ने एक अबंधकत्री 
नोकरशाही' को जन्म दे डाला है जो 'स्वल्पजन-सत्तात्मक राज्य- 
पद्धति' की ओर क्कुक रही है । 

इसलिये गांधीजी बड़े पैधाने के बढ़े उत्पादन की अपेक्षा 
जन-साधारण द्वारा छोटे पैमाने के विकेद्रीमुत उत्पादन को 
चाहते हैं। खादी उत्पत्ति का हवाला देते हुए वे कहते हैं, “यह 
. बड़ी उत्पत्ति है लेकिन यह बड़ी उत्पत्ति जनता के अपने घउरों में 
होती है । याद एक व्यक्ति के उत्पादन को लाखों बार गुणा कर 
डालें तो क्या वह एक बहुत बड़ी मात्रा की उत्पत्ति न होगी ९ 
लेकिन से पूरी तरह जानता हूँ कि आपका वृहत्‌ उत्पादन कम से 
कम संख्या के लोगो द्वारा भरसक अत्यन्त पेचीदी मशीनरी की 
मदद से उत्पत्ति के लिये एक पारिभाषिक शब्द है। मेंने अपने 
तई' जान लिया दे कि यह ग्रन्नत है | मेरी मशीनरी बहुत ही 
प्राथमिक ढंग की होनी चाहिये जिसे में ल्ञाखों मनुष्यों के घरो में 
रख सकू ।”* 

राष्ट्रीय रचा 

विदेशी आक्रमण ओर रक्षण के दृष्टिकोण से भी उद्योगों 

का विकेंद्रीकरण ओर देहातीकरण परमावश्यक है। हवाई 


काल ०]90, 2--934,. 
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बमबाज़ी के लिये केन्द्रीभूत व्यवसाय आसानी से निशाना बन 
जाते हैं और कुछेक व्यवसायिक केंद्रों का नाश देश को केवल 
सेनिक दृष्टि से ही अधिक भेद्य नहीं बनाता किन्तु देश के 
समस्त आर्थिक जीवन को पूर्ण रूप से अस्तव्यस्त कर डालता 
है। फलत: ब्रिटेन, जमेनी और जापान सरीखे व्यवसांय-समृद्ध 
देश अब आर्थिक मोचें पर अपनी रक्षणात्मक सामथ्यें को 
शक्तिशाली बनाने के उद्द श्य से उत्पत्ति को विकेंद्रित करने की 


योजनायें तैयार कर रहे हैं। जापान के जबरदस्त हमले के 
खिलाफ चीनियों की सफल्नतता का वास्तविक रहस्य उनके 


व्यवसायिक सहकारी संघो के अलौकिक संगठन में है। चूँकि 
भारत को अभी भी भविष्य के लिये योजना बचांना है। दूसरे 
देशों की गलतियों को दोहराना क्या बेबकूफी न होगी ? उदाहरण 
के तोर पर बंबदे और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में कपड़े 
के उ्ययोग को केंद्रित कर देने के बजाय, श्रत्येक गाँव मे खादी 
के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देना क्या अच्छा न होगा ? गांधी 
जी लिखते है :--- 

४१६०० मील लंबे और १५०० मील चोड़े क्षेत्र फल पर 
बिखरे हुये भारत के सात लाख गाँवों मे फेल्ले हुये करोड़ों ल्लोगों 
के लिये यह किसी भी दिन बेहतर और अधिक कुशलपूर्ण है 
कि वे अपने निजी ग्रामो में अपना कपड़ा ठीक उसी तरह बना 
लें जिस तरह वे अपना भोजन तेयार करते हैं। यदि ये गाँव 
जीवन की मुख्य ज़रूरतों की उत्पत्ति को अपने वश में नहीं कर 
लेते हैं तो वे उस आजादी को कायम नहों रख सकते जो बे 
आदि काल से भोगते आये हैं ।””* 

उत्पादन की लागत 
बड़ी मात्रा के उद्योगीकरण के समर्थक दल्लील देते हैं कि 
ढे. + 
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हाथ की कारीगरी से बनी हुईं वस्तुओं की अपेक्षा मिल में बना 
हुआ माल कम खर्ची्षा होता दे क्योंकि कुछेक बाहरी तथा 
आशभ्यंतरीय बचतों के कारण उनकी उत्पत्ति की ज्ञागत अपेक्षा- 
कृत कम है। किन्तु यह फिर एक श्रमपूर्ण तक है। इस संबंध 
में डॉ० ज्ञानचंद का एक कथन बड़ा उपयुक्त है :-- 

“ज्ञागत की यद्द घारणा, इस तके के अंतर्गत अनुमान के अनु- 
सार गलत है और वह मूल्यों के कूठे माप पर आश्रित है, क्योकि 
उद्योगीकरण सामाजिक दृष्टि से अत्यंत मेंहगा है। घनी और 
गंदी आबादी की उत्तरोत्तर वृद्धि और कार्य व जीवन की अधम 
अवस्थाओं की ओर ले जाने के अतिरिक्त यह एक ऐसी यंत्र- 
क्रिया-विधि के जन्म को जरूरी बना देती है जो असहनीय 
सामाजिक दबाव और दोष खड़े कर देता है और जिसमे आये 
दिन तोड़ फोड़ और द्विंसापूर्ण गड़बड़ों की संभावना बनी रहती 

। यद्द सारा का सारा फेक्टरी उत्पत्ति की लागत में मानना 
होगा । वे व्यक्तिगत खर्चे के रूप में उद्योग पतियों के लिये खर्चे 
की म्दे नहीं हैं, किन्तु समाज के लिये वे बहुत बोमिल 
खच हैं ।” 

आगे चल्षकर वे कहते हैं :-- 

जहाँ तक लड़ाई आर्थिक कारणों से होती है, जन और 
घन के रूप में इसकी भयंकर खपत को भी फेक्टरी की उत्पत्ति 
के नावें! डालना चाहिये।”” 

सथ्यप्रांत ओर बरार की व्यवसायिक जाँच समिति के अपने 
विवरण में प्रो० कुमाराप्पा लिखते हैं :-.- 

“चूं कि केंद्रित उत्पादन कच्चे माल को दूर की जगहों से 
एकत्रित करता है ओर अपनी उत्पादक क्षमता को एक तियत 
स्थान पर केंद्रस्थ कर लेता है, उसे यातायात के साधनों और 
कच्चे माल की उत्पत्ति को नियंत्रित करने की सुविधाओं पर 
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अधिकार जमाना पड़ता है | इनके लिए दूसरों के जीवन और 
कार्य-व्यापार पर अधिकार करना होता हे और इसलिये यह 
( केंद्रित उत्पादन ) ठीक तौर पर व्यक्तिगत प्रभ्ुत्व के सुपुर्द नहीं 
किया जा सकता | इस प्रकार की ताकतों के बिना बड़े पैमाने 
की उत्पत्ति असंभव है | इसलिये यदि बड़े पैमाने के उद्योगों 
की उप्पत्ति में कोई भी सस्तापन है तो वह कुछ मात्रा में उस 
तरीके से संबंधित खर्च के कुछ भाग के कारण है जिसको देश 
की साधारण आमदनी में से लगायां जाता है। इसलिये ऐसा 
तक करना बेबकूफी है कि बड़े पेमाने के उद्योगों से बनी हुई 

चीज़ें सस्ती हैं ।” 

यही कारण हे कि गांधीजी कपड़े के धंघे का उदाइरण लेते 

हुये यह मानते हैं कि 'गज प्रति गज खादी मिलन के कपड़े से 

यद्यपि मंहगी ही सकती है तो भी कुछ मिलाकर और गाँव वालों 

के द्वित-संबंध से यह सबसे सस्‍्ता और व्यवहारिक घंधा है, 
जो कि अपना सानी नहीं रखता! ।* उसी प्रकार हाथ से कुटा' 
हुवा चावल मिल द्वारा साफ किये चावज्ञ से मेंहगा 
हो सकता है, लेकिन यदि राष्ट्र के स्वास्थ्य पर चमकदार 
चावलों के कुप्रभावों की भी गणना को जाती है तो 
बह मेंहगा नहीं पाया जायेगा। वही द्वाल घानी के तेल 

और मिल के तेल का है। इसके अलावा बड़ी मात्रा के उद्योगों 
में प्राप्त होने वाले बाहरी और आँतरिक बचतें मुख्यतः उनके 

एक स्थान पर एकन्रीकरण के कारण नहीं हैं | बे बहुत अंश में 
कच्चे साल की थोक खरी द, अपने बनाये हुये माल की थोक 
बिक्री, पूंजी की ज्यादा सुविधाओं, रेल किराये की रियायती 
दरों, सरकारी सहायता और ऐसी ही अन्य सुविधाओं के 
कारण हैं | लेकिन अगर ग्रामोद्योगों का संगठन सरकार द्वारा 
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वैज्ञानिक ढंग पश किया जाता है तो कोई कारण नहीं कि बे 
मिल कारखानो की बढ़ी मात्रा की उत्पत्ति से सफलता पृत्रेक 
मुकाबिला करने में समर्थ न हो सके । भारत में ( घरेलू ) शक्ति- 
संचालित करघा-व्यवसायों की अत्यधिक संभाव्य संपत्तियों का 
जिक्र करते हुये सर विक्टर ससून ने अखिल भारतवर्षीय बख्र- 
व्यवसाय सभा के प्रथम अधिवेशन में अपना अध्यक्तीय भाषण 
देते हुये कहद्दा, 

“छोटे विद्यतू-गति-संचारक यंत्रों संयुक्त हल्के शक्ति-करघों 
के बनाने की उन्नति के लिये इस देश में बहुत बड़ी संभाषना है 
ताकि थोड़ी संख्या में इन करधों और विद्य॒त्‌ यंत्रों को खरीदना 
किसी भी छोटे पू जीपति की सामथ्ये में रह सके। इस प्रकार 
के छोटे छोटे उद्योग-यंत्र कोमत ओर अच्छेपन में भारत को 
किसी भी देश से मुकाबिला करने के योग्य बना देंगे खासकर 
यदि ऐसे साहस के उद्योगों को सहयोगात्मक आँदोलन के रूप 
में खड़ा किया जाय” | 

सर विक्टर इस प्रकार के विकेंद्रित उत्पादन को पूजीवादी 
आधार पर देखते हैं । यह वाँछनीय नही है । विकेंद्रित इकाइयाँ 
स्वतंत्र रहते हुये भी औद्योगिक सहकारी संघधों के द्वारा एक 
दूसरे से संबंधित की जा सकती हैं जैसा कि चीन में है। कितु 
बड़ी मात्रा में पेदा किये जाने वाले माल की तुलना में विकेंद्रित 
उत्पादन के अच्छेपन ओर कीमत के बारे में सर विक्‍्टर ससून 
की राय महत्व पूरण है। हेनरी फोडे तक भी जो सबसे बड़े 
व्यवसाथ पतियों मे से एक हैं, जिन्हे आधुनिक संसार ने जन्म 
दिया है, इस बात को मानते हैं कि, “साधारणतया एक नियम 
के तौर पर औद्योगिक सामान के बड़े यंत्रों का कारबार कम 
व्यय वाला नहीं है । जनता की सेवा को सदा ध्यान में रखते 
हुये बड़े कारोबार को देश भर मे न केबल्न कम से कभ ल्लागत 
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पर माल पेदा करने के लिये बल्कि उत्पादक लोगो में उत्पत्ति जन्य 
द्रव्य को खच करने के लिये भी फैज्ञना पड़ेगा ।?”* इस प्रश्न के 
दूसरे यंत्र निमोण व संचात्नन संबंधी पहलुओ पर सर रिच 
ग्रेमग ने अपने खदर के अर्थंशात््म' में पूर्ण रूप से विचांर 
किया है । 
जीव विज्ञान का प्रमाण 

ग्राम संडलों का पुऑन्रज्नीबन प्राखि-शासत्र की दृष्टि से भी 
बाँडनीय है| मालथस को अधिक आबादी हो जाने की संमावनः 
का भूत सवार था, किन्तु आज के जीव-विज्ञान वेत्ताओं ओर 
समाज-शाद्षियों के सामने मानव विनाश की संभावना का 
प्रश्न है कि क्योंकि बात कुछेक दशाहवियों मे कई देशों की 
आबादी में निरंतर कमी हुई है। समाज-शाञझ्ष का यह एक 
माना हुआ सिद्धान्त हे कि शहर में रहने वाले धनी ज्ोगों की 
प्रजनन शक्ति देहाती परिस्थितियों मे रहने वाले साधारण लोगों 
की अपेक्षा बहुत कम द्वोती हे। राष्ट्रों की संपत्ति३/ नामक 
पुस्तक में आदम स्मिथ ने भी लिखा था कि 'सत्री जाति की 
विल्ास-प्रियता जब कि शायद वह भोग की वासनाओं को 
उद्दीम्त करती है, सदा ही संतानोत्पादव की शक्ति को कमज़ोर 
ओर बहुथा बिल्लकुज्ञ नष्ट कर देतो प्रतीत होती है।?” यह अनेक 
कारणों से है जिनमें से मुख्य हैं--शहरी ठलाठस, माता-पिता 
बनने के अधिकारों की तुष्टि के मुकाबिले में खड़े होने वाले 
दूसरी ओर के आकर्षण और कौटुंबिक समूह की स्थिरता पर 
सामाजिक सम्बन्धो के नमूनों की छाप। शहरी ज्षेत्रों में की 
यॉतिक उत्पत्ति स्वयं जीवन को ही यंत्रवत्‌ बनाने की ओर 
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झुकती है जिसका परिणाम यह होता है कि माता पिता बनने 
की और स्यी-पुरुष सम्बन्ध विषयक सहज प्रवृत्तियों अपनी 
साधारण प्राण शक्ति को खो बेठती हैं। प्रसिद्ध अंग्रेज प्राणि 
शा्न वेत्ता प्रो० लेन्सलॉट हॉगबेन इस वस्तु-व्यापार का तीच्ण 
बुद्धि से विश्लेषण करते हें--देहाती परिस्थितियों में, जहाँ कि 
बच्चे जानवरों और पौधों में मातृ-पिठृत्व की पुनराबृति के 
संपक में बड़े होते हैं, वे सब ग्रक्रियायें जिनसे जीवन पिर से 
ताज़ा और नया होता है, स्वाभाविक घटनांयें मान ली जाती 
हैं। शहर मे प्रजनन क्रिया यांत्तिक जीवन की व्यवस्था में ढके 
हुये ढंग पर अस्पताली रीति-रिवाज़ का अवैद्य श्रवेश है। यंत्र 
जो न पेदा करता है और न जिससे उत्पत्ति होती है। मानवीय 
सम्बन्धों की प्रथा को स्थिर करता है ।!# 

समाज शास्त्री, जो अब भी मालथस की कल्पना-कथा से 
बहुत अंश मे आक्रांत हैं, अत्यन्त आसानी से यह विश्वास कर 
लेते हैं कि यदि पूंजीवाद हट जाता है तो आबादी अपनी संभाल 
अपने आप कर लेगी | लेकिन जैसा प्रो० हॉगबेन का संकेत है 
शहरी क्षेत्रों की कम प्रजनन-शक्ति पूँजीवाद का हीं विशेष 
लक्षण नहीं है । यह जादातर अपनी संपूर्ण आनुषंगिक अवस्था 
के साथ आधुनिक उद्योग-बाद का कटु परिणाम हे। इसलिये 
भ्रतिशाख्न-बेत्ता स्वयं 'मानव-जीव-रक्षण” के लिये आामों की 
ओर” वाले आन्दोलन की वकालत करते हैं । 

कृषि-कर्म-विद्या का प्रमाण 

कृषिकाय-सम्बन्धी विचारों से भी छोटे और स्वयं परितुष्ट 
देहाती मंडलों का संगठन कठिन कार्य नहीं है। हाल ही मे कृषि- 
जीव-विज्ञान में असाधारण उन्नति हुईं है, और अब अन्य 
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स्थानीय इकाइयों से आयात पर निभेर रहे बिना सब देशों के 
लिये अपने भीतर ही भिन्न-भिन्न फसलों को उत्पन्न करना संभव 
है। कृषि-जीब विज्ञान ने भिन्न-भिन्न देशों को द्वी नहीं बल्कि 
उनकी छोटी-छोटी अर्थ-इकाइयों को भी स्वयंपूरों बनने के योग्य 
बना दिया है। केलिफोर्निया के प्रो० गेरिक द्वारा संयोजित 
“कचरा-कर्कट-रहित खेती” की नवीन पद्धति अभी भी प्रयोग की 
दशा में है। लेकिन अगर वह संतोषप्रद सिद्ध होती है तो उसके 
द्वारा कमती ज़मीन में से कम सेहनत के साथ ज्यादा खाद्य- 
सामग्री को उत्पन्न करने की योग्यता प्राप्त होने से आधुनिक 
कृषि-कम में क्रान्ति की आशा की जा सकती है । इस विषय के 
पूणंतर अध्ययन के लिये पाठकों को डा० विज्ञकाक्स रचित 
धाष्ट्र घर में रह सकते हैं”* नाम की पुस्तक को देखना चाहिये । 


अपनी 'कला-सिद्धान्त और समभ्यता!| और '"नगरों की 
संस्कृति!$ नामक पुस्तकों में अमरीका के प्रसिद्ध समाज शास्त्री 
लेविस मसफोडे इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि ठसाठस भरी 
फेक्टरियों वाले बड़े-बड़े शहर असामयिक और अनावश्यक हें | 
उनके अनुसार विज्ञान के नये करिश्मे संपूर्ण देहात में बिखरे हुए 
छोटे-छोटे बगीचे वाली बस्तियो मे स्थित छोटे कारखानों को 
उद्योग और समाज के सबसे ज्यादा सामथ्यवान, स्वस्थ तथा 
स्वास्थ्यप्रद्‌ इकाश्याँ बता सकते हैं| कुछ दशाबिदियों पहले प्रचुर 
अन्वेषण व अध्ययन के साथ क्रोपटकिन ने 'रोटी की विज्ञय! ग 
ओर 'खेत, फेक्टरी और कारखाने' $ नाम की अपनी दो पुस्तकों 
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( इ्ंपए ) 
में इसी सत्य को हृदयंगस कराने के लिए काफी परिश्रम 


उठाया था । 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 

प्राण-विज्ञान व समाज-शास्त्र सम्बन्धी विचारों के अतिरिक्त 
. विकेंद्रित सहकारी उद्योग की योजना अर्न्ताष्ट्रीय शान्ति और 
एकता की दृष्टि से भी अत्यन्त ज़रूरी है। बड़ी मात्रा का 
उत्पादन चाहे बह सरकारी नियंत्रण मे हो अथवा लोगों के सीधे 
निजी प्रबन्ध में, अवश्य ही हमे विदेशी बाजारों के लिए एक 
उन्मत्त दौड़ में शरीक्‌ होने के लिए अग्रसर करता है, जिसका 
अन्त जल्दी या देर से 'रक्तपिपासु युद्धों' ओर 'नृशंस हत्वाओं” 
में होता है । यह गत दो शताब्दियों का दुःखद अनुभव रहा है । 
लाभ कमाने का यह बेज्ञगाम लोभ वर्तमान तथा गत्‌ महासमर 
का मूल कारण हे। यह प्रवृत्ति बड़ी मांत्रा के यंत्रीकरण में 
अन्तर्निद्दित है। सोवियट रूस का नया अनुभव भी बहुत बेचेन 
करने वाला है। अभी भी 'मिलित राष्ट्रों? में युद्धोत्तर बाज़ारों के 
सम्बन्ध में गरमांगरस बहस हो रदी है। अधिकृत प्रदेशों के 
बाजारों के विषय में इज्ञलेण्ड की आम सभा में हुई ताज़ी बहस 
से दम सत्रों की आँखें खुल जानी चाहिये। यही कारण है कि 
गांधीजी आधुनिक अन्तरोष्ट्रीय अथ व्यवस्था के खिलाफ रहें हैं। 
जेसा पहले संकेत किया जा चुका है, वे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
ऐसी चीजु के विरोधी नहीं हैं बशर्ते कि उससे पारस्परिक हितो के 
आधार पर भिन्न-भिन्न देशों की यथाथ आवश्यकताओं की 
पूर्ति होती है | लेकिन सम्राज्यों की मौजूदा लड़ाई में यह असंभव- 
प्रायः है। अतएव गांधीजी भारत से, अपने तेयारशुदा माल के 
लिए दुनिया के बाज़ारों की कोई आकांज्ा न रख, शान्ति और 
स्वयंपूर्णता के सिद्धान्तों पर राष्ट्रीय अर्थ-व्यवध्था की योजना 
तैयार करने की इच्छा रखते हैं। “क्या आप नहीं देखते कि 
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अगर हिन्दुस्तान का उद्योगीकरण हो जाता दै तो इमें शोषण के 
लिये संसार के अन्य भूखण्डों को खोजने के वास्ते एक नादि्रि- 
शाह की ज़रूरत होगी, और इस भ्रकार इसमें इंगलेर्ड, जापान, 
अमरीका, रूस ओर इंटल्ी की ज़दाजी और फोजी ताकतों का 
मुक्काविला करना होगा | इन प्रतिस्पधाओं के विचार से मेरा सिर 
चकरा उठता है ।”* अपने उहं श्यों की व्याख्या राष्ट्रीय योजना 
समिति ने भी इस प्रकार की थी कि वह ऐसे प्रय॒त्नों के परिणाम- 
स्वरूप आर्थिक साम्राज्यवाद के भंवर-जाल में न पड़ते हुए 
संपूर्ण देश से लिये राष्ट्रीय स्वयंपर्याप्तता की प्राप्ति है। चीन के 
औद्योगिक सहकारी आन्दोलन के फायदे वर्णन करते हुए निम 
वेल्स कहती हैं :--- 

यह महत्वपूर्ण हे कि चीन की एक साम्राज्यवादी शक्ति नहीं 
होना चाहिये और न ही जापान द्वारा भविष्य के लिये साम्राज्य- 
वादी विजय के वास्ते एक साधन रूप। इसके बजाय यदि अंतर- 
वर्ती चीन में ल्लोकतंत्रात्मक सहकारी आधार पर उद्योग चलाये 
जाते हैं तो यह खतरा हट जायगा | इस अकार का स्वस्थ और 
संतुलित उद्योग दूर देशो के लिये प्रतियोगितापूर्ण नहीं होगा 
बल्कि वह देश में क्रय-शक्ति बढ़ायेगा और समानता के आधार 


हा अपने तथा विदेशी व्यापार के लिये बाज़ारों को उत्पन्न 
करेगा । 


असल्य पअप्ताण 
इस प्रकार घरेलू उद्योग-घंधावाद पर आश्रित आस समुदाय- 
वाद गांधीजी की सनक नहीं है । वह भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से 
ठोस ओर वैज्ञानिक है । हाल के कुछेक वर्षों के अन्दर दी उसने 
पश्चिम के कई सहत्वपृर्ण लेखकों और विचारकों से--प्रत्यक्ष व 
परोक्ष रूप में--प्रशंसा व समथन प्राप्त किया है| अंग्रेजी सामा- 
* [77]87, 29.8-936, 
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जिक-संरक्षण-योजना के प्रसिद्ध निर्माता सर विलियम बिव्हरित 
ने भारत के लिये एक उसी प्रकार की योजना पर विचार करते 
हुए कहा था :--- 

भारत का उद्योग-घंधा संभवतः बढ़ेगा लेकिन यह ज़रूरी है 
कि उसका वितरण इस देश यानी इंगलेण्ड और संयुक्त राष्ट्र 
अमरेकि में के हमारे भयंकर बेतरतीब शहरों से बचने के लिये 
ठीक रूप में होना चाहिये।” 


फ्रांस के एक असिद्ध अथ-शास्त्री हियासिथ डुबरियल नें 
दर्शाया है कि “बढ़े से बढ़े औद्योगिक काम पारस्परिक सम्बन्ध 
में बंधे हुए किन्तु स्वसंचालित अनेक मंडल्नों को शामित्र कर 
संगठित किये जां सकते हैं,” और उन्होंने यह मानने के लिये 
कारण पेश किये हैं कि ऐसा संगठन सम्बन्धित उद्योगों की 
क्षमता को घटायेगा नहीं, बढ़ा भल्रे ही दे। प्रसिद्ध यूरोपीय 
विचारक काउंट कोडेनहोवकालेजी ने अपनी 'एक सत्तात्मक 
शासन बनास मसनुष्य* नत्ाम की पुस्तक में युद्धथकित संसार की 
समस्त बुराइयो के अन्तिम और टिकाऊ इतल के रूप में कृषि- 
सहयोग समितियों के स्थापन की तजबीज को है। आर्थिक ऋति 
की आवश्यकता पर विचार करते हुए वे कहद्दते हैं:- 

“इसके लिए ए+ स्व॒तन्त्र आर्थिक पद्धति व कार्य प्रणाली 
की ज़रूरत है। इसका उद्देश्य सहयोग सिद्धान्त द्वारा परस्पर 
बंधे हुए यथाशक्‍्य ज्यादा से ज्यादा स्वाघीन हस्तियों को जन्म 
देना है। आर्थिक अराजकता और समूहवाद दोनो को यह 
अस्वीकार करता है | इसका आदर्श 'कृषि-सहयोग-समितियों' में 
मिलेगा जिससें कि भाईचारा और पारस्परिक सहायता की 
भावना के साथ-साथ खानगी संपत्ति के सारे फायदे शामिल हैं। 
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हमारे अपने देश में डॉ० राधाकसल मुकर्जी ने ग्राम्य 
सभ्यता” की ज़रूरत पर जोर दिया है:-- 

“भारत के व्यवस्थित अर्थ-प्रबन्ध का अभिप्राय नतो 
आर्थिक स्वेर-सत्ता और राष्ट्रबढ आक्रमण हे जिसके लिये 
फासिस्ट देशो में चेष्टा की गई थी; और न वह एक पूँजीवादी 
ब निर्देशक छोटे वर्ग की शक्ति व समृद्धि पर आश्रित आर्थिक 
साम्राज्यवाद ही है जैसा कि लोकतन्त्रीय देशों में मिलता है। 
पुनः नही वह है कोरी अर्थ प्रधांन व पल्रटन-व्यवस्था युक्त 
उन्नति जैसी कि सोवियट रूस में हे । भारत की आर्थिक योजना 
के पीछे का सिद्धान्त-तत्व एक ओर राष्ट्रीय आत्म-रक्षा के 
उद्देश्य से शान्ति पूर्ण क्ृषि-सभ्यता के आधार को विस्तीणो 
करना है और दूसरी ओर बदली हुईं आर्थिक दुनिया में पूर्ण 
ओर र्व॒तंत्र रूप से अपने प्राचीन नेतिक ओर सामाजिक गुणो, 
को व्यक्त करना है ।”* 

बम्बई योजना-कारों ने भी हिन्दुस्तान के राष्ट्र-अथे-प्रबन्ध 
मे हक उ्योंग घंधावाद के महत्व के विचार को छोड़ा 
नहीं हैः-- 

“उद्योग धन्धों के पुनर्संगठन के वास्ते हमारी योजना का 
यह एक आयश्यक अंग हे कि बड़ी मात्रा के उद्योगों के साथ-साथ 
छोटे पैमाने के ओर घरेलू उद्योग धन्धों को पयोप्त विस्तार-च्षेत्र 
मिलना चाहिये | यह केवल अधिक काम जुटाने के साधन 
रूप में ही नही बल्कि योजना की प्रारंभिक अवस्थाओं में पू जी' 
की, विशेषत: बाहरी पूंजी की, ज़रूरत को कम करने के लिये 
भी आवश्यक हे |? 

लेकिन यह स्पष्ट कहने के लिये मुझे क्षमा किया जाय कि 
इन विचारों के बावजूद भी आमोद्योगों के प्रति इन योजनाकारों 
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का रवेया बहुत साफ नहीं है। क्या वे कुछ सुविधाओ के 
क्रारण योजना की प्रारंभिक हाज्ञतों में ऐसे उद्योगो के लिये 
'पयाप्त क्षेत्र की व्यवस्था चाहते हैं ? अथवा वे स्वस्थ व संतुलित 
रष्ट्र-अथ-प्रबन्ध के निर्माण की दृष्टि से ग्रामोद्योग के विकास 
और पुनर्जीबन को एक स्वतः अभीष्ट लक्ष्य के रूप में मानते 
हैं ? यदि घरेलू उद्योग धनन्‍्धों का विकास अवस्था परिवतन करे 
समय में पू जी की ज़रूरत को घटाने के लिये और भविष्य में 
सिफ बड़ी सात्रा के ओर युक्ति-सिद्ध पुनसंगठित उद्योगों के 
लिये स्थान बनाने को ही किया जाता है तो बम्बद योजना के 
इष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन की ज़रूरत है 


चीन में 


युद्ध जज़्र चीन में घरेलू उद्योग पद्धति को एक प्रमुख 
सफलता मिली है। “लोकशाही के लिये चीनी गठन” नाम की 
अपनी पुस्तक में निभवेल्स ने डद्योग-सहयोग समितियों? या 
संज्षिप्त रूप में बणित” उद्योसहिका! के काय का सजीव व 
मुस्धकारी वर्णन दिया है। सन्‌ १८३८ तक जापानी अुद्ध यंत्रों 
ने लगभग ८० फीसदी चीनी उ्द्योग धंधो को बबाद कर डाला 
था जिसके फल्लस्वरूप हजारों सज़दूरों को बेकार व वे घर बार 
बनना पढ़ा। चीन का सारा भविष्य डाँवा डोल स्थिति से था। 
राष्ट्रीय इतिहास के ऐसे संकट के समय में कुछ चीनी युवकों 
ने रेवीअले के नेतृत्व में अन्तरवर्ती चीन में सहकारी आधार 
पर 'गोरेज्ा उद्योग धंधो” की योजना बनाई थी। उद्योग सहयोग 
समितियाँ आज चीन की सम्रद्धि और संपत्ति हैं। उन्होंने 
विदेशी आक्रमण के विरुद्ध रक्षा की अजेय पंक्ति के रूप में ही 
केवल्ल देश की संबा नहीं की थी बल्कि उतत समय जब कि 
सारा आर्थिक संगठन बम्बबाजी से ठुकड़े-टुकड़े कर डाला 
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गया था, ( उन्होंने ) समस्त आवश्यक उपभोग्य पदार्था' को 
जुटाकर राष्ट्र की जीवन शक्ति को भी कायम रक्‍्खा था। 
चीन में हजारों छोटे छोटे सहकारी मंडलों का आविभांव 
हुआ है जो आर्थिक दृष्टि से अपने हस्त श्रम और छोटे छोटे 
यंत्रों से जीवन की सारी जरूरतों को जेसे भोजन कपड़ा,, 
कागज़, साबुन, तेल, काँच, रासायनिक व औषधीय द्रव्य, 
लोह सामान, सशीन के औज्ञार, चमड़ा सामग्री अरपताली 
साज-सामान व लकड़ी का सामॉन वगेरा वगैरा उत्पन्न करते 
हुये स्वयं पूण व स्वशासित हैं। ये औद्योगिक सहकारी मंडत्वः 
शिशुग़ृह, दिन व रात्रि पाठशालायें, अस्पताल और आमोद- 
प्रमोद भवनों को भी चल्ता रहे हैं। १६४० में इन औद्योगिक 
सहकारी मंडलों की संख्या १,४००, १६४२ में लगभग ६,००० 
ओर १६४३ मे करीब करीब १०,००० तक पहुँच गई थी। 
इन उद्योग धंधों के विषय का अत्यधिक आश्चये जन्य तथ्य 
उनका माहवारी उत्पादन है। यह बयान किया जाता है कि 
उनकी माहवारी उत्पत्ति की कीमत उनमें लगी हुई पूँजी से 
दो शुनी ज्यादा है। शायद यह युद्ध-जनित कारणों से हो, तो 
भी वह चकित कर देने वाली है। चीन के “उद्योसहिकाः का 
मूल्य सर्वोपरि है, न केवल युद्ध के समय में बल्कि भावी 
ओऔद्योगिक विकास के लिए भी निम्‌ वेल्स लिखती है कि 
चीनी उद्योग-विशेषज्ञों और अनेक अमरीकी व अंग्रेज 
आलोचकों की यह एक ध्यान पूवक सोची हुई राय है कि, जैसा 
अब है वेसा भविष्य में, ये उद्योग-सदहकारी-समतियां उद्योग- 
धन्धों के न केवल सुन्दरतम ही, किन्तु सबसे ज्यादा 
व्यवहारिक रूप की व्यवस्था चीन के वास्ते कर सकती हैं।. 
अतरवर्ती चीन के हृदय मे आज हलचल पैदा करने वाला यह 
गति शीज् आन्दोज्नन, सामाजिक उथत्न पुथ्ञ व युद्धों के बीच, 
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जो हमारे युग के प्रतीक है, कुछ कम महत्व का नहीं है। 
“इसकी अनुदसूत शक्तियाँ महान हैं और लड़ाई के मेदान के 
बीचो-बीच लोकशाही के आधार पर औद्योगिक पुननिर्मांण 
'क्रे लिए की गई यद्द कशमक्रश एक उत्साह प्रेरक वस्तु है जिसने 
पहिले ही सामाजिक व आर्थिक परिवतेन में और चीन के 
भाग्य में दिलचश्पी रखने वाले सेकड़ों विचारकों का ध्यान 
अपनी ओर खींच रकक्‍खा है। १६४४ के एशिया और अमरी- 
काज' के मई वाले अछू में चीन के 'गुरेज्ञा उद्योग” पर लिखते 
हुये इज़र स्‍नो इसी विचार को कहते हैं :-- 
यह न केबल अन्तिम अवस्था में युद्ध जीतने में सहायक 
होगा, किन्तु मोक़ा मिलने पर बह अपने संस्थापकों की एक 
सुखप्रद आर्थिक आधार-सष्टि की मोलिक आशा को भी सफल 
बनां सकेगा जिस पर लोकशाद्वी के शान्ति पूण तरीकों को 
'लेते हुये चीन के भविष्य का निर्माण करना हे । 
निसन्देह चीन के 'उद्योसहिका-आन्दोलन! का महत्व भारत 
- के लिए अत्याधिक है । इस सम्बन्ध में निमू वेल्स की पुस्तक 
की भूमिका में पंडित नेहरू महत्वपूर्ण विचार प्रकट करते हैं:-- 
चीन की तरह हिन्दुस्तान में भी विशाल जन-शक्ति, विराट 
: बेकारी और अपयाप्त रोजगार है। यूरोप के उन तंग छोटे २ 
देशों से जो अपनी छोटी और बढ़ती हुईं आबादी के साथ 
धीरे-धीरे उद्योग-प्रधान बन गये हैं, तुलना करने से कोई भी 
फायदा नहीं है। कोई भी योजना जिसके अन्तरभूत हमारी 
जन शक्ति की बरबादी है या जो भनुष्यों को वेरोज़गांर बना 
डालती है, बुरी है। मान्ननीय दृष्टि के अतिरिक्त शुद्ध आर्थिक 
इृष्टि कोण से भी अधिक जन शक्ति और कम-विशिष्ट मशीनरी ' 
का इस्तेमाल करना कदाचित ज्यादा लाभदायक हो । बहुतों को 
वेसेजगार रखने की बजाय मनुष्यों की बड़ी तादाद के लिये 
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कम आमदनी पर काम दहू'ड निकालना बेहतर है। ये भी 
सम्भव है कि घरेलू उद्योग-धन्धों की बड़ी संख्या से उत्पादित 
सम्पूर्ण-संपत्ति, उसी प्रकार के सामान को पैदा करने वाली 
कुछ एक फेक्टरियों की बनी सम्पत्ति से शायद ज्यादा हो सके ।” 
जापान में 
यह भली भांति विदित है कि जापान भी छोटी मात्रा के 
धरेलू उद्योग धन्धों का देश है। गोयथर स्टीन “जापान में बनी 
हुई* नामक अपनी पुस्तक में वहाँ के ओद्योगिक कार्यों क्नयो की 
भिन्न-मिन्न श्रेणियों के सम्बन्ध का कच्चा अलुमान निम्न 
प्रकार देते हैं:-- 
अत्यन्त छोटे उद्योग-घन्धे ***“*“:४ १० प्रतिशत 
छोटे बुत... ७००० ७०७७ १००५ २६ १9 
मध्यन्ञाऋारीय है है #००३७०१७७ ७७७ ३४ 0। 
बड़े पैपाने कक १9 39 **०१ ००» *«* २६ 99 
ये बौनी या छोटी छोटी इकाइयां! उपभोग्य पदार्थ ही नहीं 
बल्कि मशीनें भी बनाती हैं। यह बताया गया है कि जापान 
में बनी हुई मशीनरी का केबल ३० प्रतिशत ही बड़े बड़े 
कारखानों में बनता है। श्रोफेसर ऐलन अपनी पुस्तक “जापानी 
व्यवसाय: उसका नूतव विकास व आधुनिक स्थिति में 
लिखते हैं:-- 
हम यद्द नतीजा निकाल सकते हैं कि जापान के बहुत से 
उद्योगों में छोटी छोटी विशिष्ट-कल्ला-विषयक-इकाई की प्रधानता 
देश की आर्थिक कमजोरी को नहीं बताती है बल्कि वहाँ पाई 
जाने वाली आथिक अवस्थाओं के साथ में औधोगिक तरीकों 
#([६06 |॥ ]०५ए7, 
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की उचित उपयोग-विधि दशोती है। उस देश में पूंजी अपेत्ता- 
कृत कम और मंहगी है, जबकि “द्योग! में काम करने वाले 
मज़दुर ज्यादा और सस्ते हैं ।” 

हिन्दुस्तान का हाल भी ऐसा ह्वी हे। लेकिन दुर्भाग्य वश 
जापान में इन छोटी छोटी मात्रा की इकाइयों का नियंत्रन क 
सम्बन्ध-करण चीन की तरह सहकारी मंडलो द्वारा नहीं होता 
है, बल्कि कुछ एक बड़े बड़े पूँजीपतियों द्वारा । यह वांछनीये 
नहीं है क्योंकि घरेलू कारीगर अपना स्वामी स्वयं बनने के 
वजाय पूजीपतियों के गल्ला-सटी फंदे ओर शोषण के वश में 
रहता है। 

अन्य देश 

सोमिषट रूस के 'उत्पादकीय-स्वामित्त्व-सहकारी संघों” ने 
भी जिन्हें आम तौर पर इनकाप्सः कहा जाता है एक उल्लेख- 
नीय क्षमता प्राप्त की है। अपनी 'सोभियट समुदायवाद एक 
नयी सभ्यता'* नामक पुस्तक में सिडने तथा बिट्राइस बैब संकेत 
करते हैं कि सन्‌ १६१६ के वाद, विशेष कर १६३१२ से, सोमियट 
शासन के आधीन किस प्रकार इन “त्पादक-स्वामियों? को 
पुनर्जीवित व उत्साहित किया गया है। “इस आदश स्वरूप में 
सदस्यों को वेतन या मजदूरी नहीं मिल्नती हे। वास्तव में के 
किसी 'नौकरी के इकरारनामे” के अन्दर काम पर नहीं. आते 
* हैं। बेयक्तिक या सामूद्दिक रूप में वे न केवल उत्पादन के साधनों 
के बल्कि अपनी महनत की सब उत्पत्ति के पूरे या आंशिक 
मालिक होते हैं।” १६३२ के प्रारम्भ में इस प्रकार की ठीक ठीक 
संघटित सहकारी समितियों की संख्या का अनुमान, ७० या ८० 
लाख की जन गणना को लेते हुए, लगभग २० हजार था, जिसमें 
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२३,५०,००० मद और औरतों की सदस्यता प्राप्त ३० हजार 
कारखानें या और दूसरे कार्यातय शामिल थे। इन सबों 
के वस्तु-उत्पादन के एकत्रित जोड़ की कीमत लगभग ४५ लाख 
ऋबल' भ्राँकी गई थी । 

लड़ाई के दौरान में, विकेन्द्रित-औद्योगिक इकाइयों के 
स्वायत्त-प्रबन्ध की आवश्यकता के कारण इंगलेरड में भी सहकारी 
स्वयंव्यवस्थित कारखानों के लिए फिर से दिल्लचस्पी हुई है, उत्पा- 
दन क्रिया को बढ़ाने तथा उसे गोला-बारी से बचाने के लिये श्रम- 
जीबी संघ, छोटी छोटी औद्यगिक इकाइयों का प्रबन्ध व संगठन 
आसानी से कर सकते हैं । आज इंगलेण्ड मे करीब करोब ४४ 
सहकारी कारखाने बताये जाते हैं । जैसा निमवेल्स संकेत करती 
हैं कि संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका के सहकारी आन्दोलन की उप- 
भोक्ताओं के लिये वस्तु-व्यवस्था विषयक तथा साख-बिषयक 
संगठनों से ह्वी केवल संतोष नहीं है, वह उत्पादक संघो का भी 
ख्याल रखता है | वहां सहकारी क्षेत्र, सहयोगी स्वास्थ्य समि- 
तियां और सहकारी बीमा संघ हैं। श्रम-विभाग के आँकड़े 
बतांते हैं कि सन्‌ १६३६ मे वितरणात्तमक और सेवा-भावात्मक 
समितियों की संख्या, ८,३०,००० सदस्यों के सहित, 8,१०० थी । 
युद्धकालीन संकट का मुक्राब्रिला करने के लिये श्रास्ट्रेलिया 
और न्यूजीलेन्ड दोनों ही सहयोगात्मक उद्योगों का उपयोग कर 
रहे हैं। कहा जाता है कि जमेनी में भी जमंन जाति को पूरा 
पूरा काम देने के लिये हिटलर को भी कई एक घरेलू उद्योग- 
धन्धों की शुरूआत करने को वाध्य होना पड़ा है | 

निष्कर्ष 

इस प्रकार संसार के आथिक विचार की साधारण श्रवृत्ति 
विकेन्द्रीकरण ओर घरेलू-समुदायवाद है। भारत में यह प्रणाली 
भत्तन्त प्राचीन काल से वत्तेमान थी । इसको फिर से जीवन 


( ७८ ) 


देना और काम में लाना निहायत जरूरी है, अलबत्ता वर्त्तमान 
परिस्थिति के लिये आवश्यक फेर फार के साथ । हमें उस पश्चिम 
फी नकल नहीं करना चांहिये जो कि “पैशाचिक दाँतों” के नीचे 
आज अच्छी तरह पिस रहा है, जिसके लिये उसने इन सारी 
दशाबिदियों में तेयारी की थी । भारत को अवश्यमेय एक ऐसी 
आर्थिक योजना को विकसित करना चाहिये जो उसकी प्रतिभा 
ओर संस्कृति के अनुरूप हो। ऐसी योजना अन्य देशों के लिये मी 
एक शेली उपस्थित करेगी। इस प्रकार की देशी पद्धत्ति के मसविदे 
की रूपरेखा पद्िले पहल डाक्टर एनी बेसेन्ट प्रणीत 'कामनवेल्थ 
ऑफ इन्डिया बिल! में खींची गई थी। ग्राम मंडलों और आसो- 
णोग वाद पर आश्रित करीब करीब उसी आर्थिक योजना का 
समर्थन गांधीजी ने किया है । 


गांधीजी के आर्थिक विचारों के अन्तरनिहित मौलिक 
सिद्धान्तों के विश्लेषण और व्याख्या के लिये इस पुस्तिका के 
इतने अधिक प्रृष्ठों को रखने के वास्ते मुझे क्षमा मांगने की 
जरूरत नहीं है । गांधी योजना 'मूल्यो” के नये माप-दण्डों पर 
आशित है और इन 'मूल्यों? का स्पष्टीकरण केवल करोड़ों रुपयों 
की शक्ल में सल्याओं ओर आँकड़ों के विवरण से कहीं अधिक 
महत्त्वपूर्ण हे । 


५ 
व्यापार और वितरण 
आन्तरिक व्यापार 


देश में, थोड़े या बहुत, स्वयं-परिपूर्ण आर्थिक इकाइनक्षेत्रो 
का संगठन व्यापार की ज़रूरत को कम से कम कर देगा। 
इसलिये आन्तरिक व्यापार को इस तरह से चलाना चाहिये 
जिससे कुल उपज का सम्भवतया अधिक से अधिक हिस्सा 
स्थानीय खपत के कास आवे | यह बीचखोरों द्वारा होने वाले 
शोषण को बचायेगा, कीमतों का एक हद तक स्थायित्व क्रायम 
कर देगा और देश की यातायात रीति, बेंक की सुविधा और 
करेंसी पर के कार्यभार को कम से कम कर देगा । 

जैक्षा कि पहले संकेत किया जा चुका है, मिन्न भिन्न चीजों 
के वास्ते आर्थिक स्वयं-पर्याप्रता के स्थानीय इकाई-क्षेत्र विभिन्न 
होंगे। कुछ चीज़ों के लिये, एक गाँव या तालुका इकाई बन 
सकता हे; दूसरी चीज़ों के सम्बन्ध में यह एक जिला या प्रान्त 
तक भी हो सकता है | फिर भी साधारण तोर पर, कम से कम 
जहाँ तक भोजन वद्चञ और घर जैसी जीवन की जरूरतों 
का सवाल है, एक काफी बड़ा गाँव या ५ मील के घेरे के अन्द्र 
का एक ग्राम-समूह स्वयं-पर्याप्र बन सकता है । 

प्रादेशिक आर्थिक इकाई-्छ्षेत्रों की प्रान्तों को वत्तेमान 
सीमाओं के अनुरूप दोने की ज़रूरत नहीं हे, जो युक्तिहीन और 
अवेज्ञानिक हैं। अतः प्रान्तों को भाषा और अर्थ सम्बन्धी 
विचारों के आधार पर फिर से विभक्त करना होगा। मिन्न खिन्न 


(६ ८० ) 


आध्थिक इकाइयों में परस्पर देशी व्यापार-विशेषकर आपसी 

हित के आधार पर-विभिन्न ग्राम-संडलों के नियंत्रण और निर्देश 

के साथ २ एक सीमा के अन्द्र चल्लेगा। व्यक्तिगत लोगों को 

भी देशी व्यापार करने की इज़ाज़त मित्न सकेगी, अज्बत्ता बे 

कीमतों, मुनाफों की हद और बाजारों के विस्तार के सम्बन्ध में 

सरकारी नियंत्रण के आधीन होंगे। एक स्थानीय आर्थिक इकाई 

केवल उन्हीं वस्तुओं को बाहर भेज सकेगी जो वहाँ प्रत्यक्षरूप 

से जरूरत से ज्यादा हैं अथवा जो सिफे वहीं पैदा हो सकती 
हैं। और वह केवल उन्हीं चीज़ों को बाहर से मेंगा सकेगी 
जिनको वह उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, किन्तु जो जीवन की 
कुछ आवश्यकताओं के रूप में उसके पास होनां जरूरी हैं। 

उदाहरणाथे रुई जो कपड़ा बनाने के लिये आवश्यक है, हर 
जगह' उत्पन्न नहीं की जा सकती है | इसलिये रुई उपजाने वाले 
क्षेत्रों को उन क्षेत्रों को रुई का पड़ेगा जहाँ उसकी खेती नहीं 
की जा सकती है । आजकल रुई मुख्यतः एक व्यापारिक फसल! 

के रूप में उपजाई जाती है | लेकिन अधिकतम स्वयं परिपूर्णणता 

की दृष्टि से अनुसन्धान और प्रयोगों के द्वारा देश के बहुत से 

दूसरे हिस्सों में रद की पैदावार सम्भव होनी चाहिये "राष्ट्रीय 

शक्ति के अपव्यय से बचने के लिये श्रम या वघ्तु-विनिमय के छोड़े 

न्ञाने योग्य प्रत्येक काय्य को इटा देना संयोजित अथेव्यवस्था 

का उद्देश्य होना चाहिये |? उत्पत्तिकत्ताओं और उपभोक्ताओं के 

बीच का रुूढ़िगत भेद शनेः शनेः मिट जांयगा। उत्पत्तिकत्तों 

उपभोक्ता और उपयोक्ता उत्पत्तिकर्ता होंगे । 


शु 
स्थानीयकरण अथवा स्थानानुसार उत्पादन ओर उपभोग 
के सांथ वितरण को समस्या बड़े अंश में सुलक जायगी । परेलू 
उद्योग-धन्धावाद की प्रणा्नी मे केन्द्रीमूत समाजवांदी शासन 


( ८5१ ) 


वाले वितरण के पंचीदे तरीके की ज़रूरत नहों रहेगी। वितरण 
की ऐसी अपने आप ही ठीक द्वो जाने वाली न्याय-संगत 
प्रशात्ञी के अभाव में, कुल्ञ राष्ट्रीय आय की एक खांसी इंद्धि 
का भी प्रभाव केवक्ष अमीरों की आबादी के भाग को ओर 
झमीर बनाने में ही खासकृर होगा । 

इस योजना के अनुसार छोटी-छोटी स्वय॑-परितुष्ट आर्थिक 
इकाइयों के उत्पादकीय विकेन्द्रकिरण ओर आधारभूत उद्योगों 
और सावेज्जनिक उपयोगिताओ के सरकारी स्वामित्व के साथ 
राष्ट्रीय अथ-व्यवस्था में “'लगान या कर-सूद जीवीवर्ग” को मुश्किल 
से ही कोई स्थान मिलेगा । सूद और मुनाक्रा सम्बन्धी आर्थिक 
बुराइया आमदनियों की मिन्नता को घटाती हुई बृहृदंश में लोप 


हो जायेगी । 
शहरों की स्थिति 
हिन्दुस्तान में शहर और देहात की आबादी के विभाजन 
का अनुमान हमें निम्नलिखित आंकड़ों से लगेगा :-- 
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'शआ्राबादी दस लाख की संख्याश्रों' में दी गई है । 


( छर३े ) 


इस प्रकार शहरों की आबादी सारी आबादी का सिर्फ १३ 
अतिशत है । १६७१ की जन-गणना के अनुसार हिन्दुस्तान में 
१ लाख से ऊपर की आबादी वाले लगभग केवल ४१ शहर थे। 
शहरी आबादी का प्रतिशत-विस्तार आसाम के २९८ और बम्वई 
के २६९० के अन्दर हे जो बड़े-बड़े प्रान्तो में सबसे ज्यादा 
शहरीपन को लिये हुये हे। इसकी तुलना में फ्रान्स में शहरी 
आबादी ४६ उत्तरी आयरलेण्ड में ४५०"८, इंगलंड और बेल्स में 
८० ओर संयुक्त राष्ट्र अमरीका में ४६"२ प्रतिशत है ।* 


हमारे देश में शहरी-ठसाठस का प्रश्न अपेक्षाकृत कम महत्व 
का है | भारत के शहरों के भविष्य के बारे में सिफ्रे निम्नलिखित 
बातो का ध्यान मे रखना है । 


(१ ) शहरी भीड़न्भाड़ और उत्पत्ति के केन्द्रीकरण से बचने 
के लिये शहरों की संख्या में ओर अधिक वृद्धि को प्रोत्साहन 
नहीं देना है । 

(२) स्वास्थ्य, सफ़ाई, आमोद-प्रमोद की सुविधाओं, 
शिक्षा, व्यापार और व्यवसाओं की दृष्टि से शहर-समुधार ट्र॒स्टों' 
के द्वारा मौजूदा नगरों को अधिक व्यवस्थित बनाना चाहिये। 

(३ ) आजकल की तरह बड़ी मात्रा के ओर आधार-भूत 
ज्योगों को भी शहरों में केन्द्रित नहीं करना चाहिये। उनको 
आस-पास के गाँवों मे बिखेर देना चाहिये । 

(४ ) शहरों को उपभोग की उन चीज़ों को पैदा करने की 
इज़ाजत नहीं देनी चाहिये जो आसानी से गाँवों में पेदा की 
जा सकती हैं । शहरों के उद्योगो को गाँव की उत्पत्ति के उद्योगो का 
केवल पूरक बनना चाहिये | शदरों को गाँव की पेदावार के बारते 
खासकर 'ंडियो” और 'निकास-घरों” का रूप लेना चाहिये। 


* भारतीय अ्रब्द-कोष-१३ ४३-४४. 


( ए८हे ) 


(५) अधिकतम स्वयं-परिपूर्णता के दृष्टिकोण से भी शहरों 
को अपनी जरूरतों के लिये दुरवर्ती शहरों और प्रान्तों की 
अपेज्ञा आस पास के गाँवों पर निरभेर रहना चाहिये। शहरों 
की आर्थिक स्य॑ पर्याप्ता की इकाई का आकार उनकी वत्तेमान 
आबादी पर अवलम्बित रहेगा। निःसन्देह, फसल की बबादी 
बाद अथवा दूसरी आकस्मिक विपत्तियों के मामलों में इन 
छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों को परिवत्तित और परिवर्धित 
करना होगा । 

इसका अथ वत्तंमान रीति का विपरशीतकरणं होगा। 
आजकल द्रव्य का खिंचाब गाँवों से शहरों" की तरफ है । इस 
योजना के अनुसार द्रव्य के बहाव की दिशा शहरों से गाँबों 
की तरफ होगी । 

हे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 

चूँकि योजना का उद्देश्य अधिकतम राष्ट्रीय स्वय॑-पर्याप्तता 
को प्राप्त करना होगा, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पारस्परिक लाभ 
के रूप में मिन्न-भिन्न देशों के, खास कर अतिरिक्त पदार्थों के 
विनिमय तक ही सीमित रहेगां। आयात का अथ मुख्यतः 
स्थानीय कमी को पूणे करना और राष्ट्र की यथार्थ और 
अनुभावित जरूरतों को सन्तुष्ट करना होगा।* अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार की वत्तमान्‌ प्रणाली प्रधांनःः लोभ और शोषण पर 
आधारित है जो साम्राज्यवादी शक्तियों को गतिमान करते हैं 
और अन्‍न्ततोगत्वा जिनका परिणाम होता है रक्त-पिपासु युद्ध ।' 
ईस योजना के अनुसार भारत प्रथ्वी के किसी भी नि राष्ट्र 
के आर्थिक शोषण में भाग नहीं लेगा और न वह अन्य देशों 
को अपने शोषण के लिये अनुमति ही देगा। इसके साथ ही 
वेदेशिक व्यापार ऐसी वस्तु से भारत घृणा नहीं करेगा। 
उदाहरण के तौर पर उसे मशीनरी की कुछ किसमें, औषध- 
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द्रव्य और चीर फाड़ के औज़ारों को मेंगाने में हिचकिचाहट 
न होगी, यदि उनको यहाँ बनाना सम्भव नहीं है । इसी प्रकार 
छुछ देशों की कुछेक खास वस्तुओ के निर्यात की माँगों को वह 
ठुकरा नहीं देगा जिनको उत्पन्न करना केवल उसी की सामथ्य 
में है। इस प्रकार के बिनिमय से दोनों भागीदारों को फायदा 
पहुँचेगा और वह बांनीय होगा । “विदेशों में उत्पादिक वस्तुओं 
का मुख्यतः इसीलिये त्याग करना कि वे विदेशी हैं और 
स्वदेश में ऐसी वस्तुओं को उत्पन्न करने के लिये राष्ट्र के ,समय 
और द्रव्य को बबाद करते ,जाना, जिसके लिये वह उपयुक्त 
नहीं है, एक निन्‍्दनीय मुखता ओर स्वदेशी भावना को 
अस्वीकृति* होगी ।” “इसके प्रतिकूल, कुछ उन वस्तुओं को 
मेंगाना, जो आसानी से अपने निजी देश में बन सकतीं हैं और 
जो लोगों को एक बड़ी संख्या में काम दिल्ला सकतीं हैं, उतना 
ही दोषपूणंं और मूर्खता लिये हुये होगा। संसार फो एक 
विवेक-संयुत अर्थ-व्यवस्था की योजना में व्यापांशिक प्रभुत्व के 
लिये विदेश में माज्ञ को सस्ता बेचने एवं साम्राज्यवादी 
जबदेस्ती से समर्थित साम्राज्यान्तगंत रियायतो! के द्वारा 
नियेल जातियों की आर्थिक लूटखसोट के लिये अवश्य ही 
कोई स्थान नहीं रहना चाहिये । 

जिस प्रकार एक व्यक्ति या एक ग्राम-मंडल को आ्तरिक 
व्यापार के लिये व्यापार-प्रतिनिधि! होवा चाहिये, ठीक उसी 
प्रकार अन्तरोष्ट्रीय व्यापार के लिये एक राष्ट्र को होचा 
चाहिये | दूसरे शब्दों में इस योजना की प्रत्यक्ष दृष्टि यह है 
कि दिन्दुस्थान का अन्तरोष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय सरकार द्वारा 
नियन्त्रित व संचात्षित होगा। उसको व्यक्तिगत व्यापारियों 
ओऔर व्यवसायियों के द्वाथों में नहीं छोड़ा जायगा, जो राष्ट्र 
- कर मिगा9 7865398, ../__-_-य-य“य“्र्र 
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के द्वित को अपने निजी स्वार्थभय फायदों के ऊपर नहीं रख 
सकते हैं । 

प्रतिबन्ध रहित व्यापार अब डोडो पक्षी की भाँति मुदो 
बन चुका है। 'मुक्त द्वार व्यापार इंगलेंड के लिये अच्छा हो 
सकता है जो असहाय लोगों के अन्दर अपने माल को सस्ते 
मूल्य पर बेचा करता है, और बाहर से सस्ती दरों पर अपनी 
आवश्यकताओं के पूर्ण होने की इच्छा रखता है। लेकिन इस 
निर्बाध व्यापांर ने भारतीय कृषक-समूद्द को बर्बाद कर दिया हे, 
क्योंकि उसने उसके घरेलू उद्योगों को नष्टप्राय कर डाला 
है। इसके अलावा कोई भी नया व्यवसाय या ब्यापार संरक्षण 
के बिना विदेशी व्यापार से मुकाबिला नहों कर सकता है।; 
इसलिये हिन्दुस्तान के लिये यह जुरूरी होगा कि कुछ चीजों 
का आयात या तो बिल्कुल ही बन्द कर दिया जाय या उन 
विदेशी चीज़ों पर ऊँचा संरक्षण-कर लगा दिया. जाय। 
“हिन्दुस्तानी और अंग्रेजी ब यूरोपीय हितों में कोई मेद न 
करना हिन्दुस्तान की गुल्लामी को चिरस्थायी रखना है। भला 
एक देत्य और बौने में अधिकारों की समानता कैसी ? असमान 
लोगों में बराबरी की बांत सोचने के पहिले बोने को देत्य की 
ऊँचाई तक ले जाना जरूरी है। 


#द्ुप दीधकाय पक्ती विशेष 
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१३ 
श्रमिकों की भलाई 


कृषि, घरेलू-उद्योग, बड़ी मात्रा के व्यवसाय, मौलिक धन्‍न्धों 
ओर स्वेजनोपयोगी कामों में लगे हुये कम चारियों के द्वित, निम्न 
बातों के सनन्‍्बन्ध में उपयुक्त क्रानून बनाकर, सरकार द्वारा साव- 
धानी पूर्वक सुरक्षित रक्खे जांयगे :-- 

१--नियाह-योग्य सददूरी ! 

२--काम करने की आरोग्य प्रद सूरतं। 

३--काम करने के सीमित घंटे । 

४-काम देने वालों और कांस करने वालों के बीच मूगड़ों 
के सममोतों के लिये उपयुक्त व्यवस्था । 

४--बृद्धावस्था, बीमारी, आकस्मिक घटना और बेकारी से 
संरक्षण | 'सहयोगिक-बीमा? के सिद्धान्त का अनुसरण किया 
जा सकता है । 

सरकांर मौलिक अधिकारों' के कांग्रेस प्रस्ताव के अनुरूप 
निम्नांकित-साधारण नीति को काम से लाथगी । 

१--दासता अथवा दास्य-सान्निध्य की अवस्थाओं से श्रमिक- 
वर्ग की मुक्ति। 

२०-स्त्री-अमजीवियों का संरक्षण और विशेषकर मातृत्व 
काल में छुट्टी की यथोचित व्यवस्था । 
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३--स्कूज् जाने की उम्र वाले बच्चों को खदानों और कार- 
खानों में काम पर नहीं लिया जायगा । 

४--किसानों और मज़दूरों को अपने द्वितों की रक्षा के लिये 
अपनी सभायें बनाने का अधिकार होगा । 

गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप श्रमिक-कक््याण और मजदूर 
संघो के व्यवहारिक काय्य के सम्बन्ध में अहमदाबाद के वस्त्र- 
व्यापार-मजदूर-संघध का काम ध्यानपुवक अध्ययन के 
योग्य है । 


१७ 
आबादी की समस्य 

यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि भारत को भी 
संसांर के बहुत से अन्य देशों की तरह आबादी के एक वास्तविक 
अश्न का सामना करना है। लेकिन भारतीय और विदेशी दोलों 
अथशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने इस समस्या की गंभीरता पर 
अहुधा अत्याधिक ज़ोर दिया है। श्री० एमरी ने यह प्रतिपादित 
किया है कि बंगाल का दुर्भिज्ञ प्रधानतः इस देश में आबादी की 
असाधारण वृद्धि के कारण हुआ है। अब श्री० चर्चिल्न का दावा 
कि हिन्दुस्तान की आबादी की बढ़ती की गति “विश्व भर की 
किसी भी बढ़ती को लांघ गई है ।? निम्न आंकड़ों से यह स्पष्ट हो 

जायगा कि ये कथन जुटिपूरण हैं * :-- 


आबादी की वृद्धि का अतिशत 


( १८८१ से १६३१ तक ) 
इंगलेंड और वेल्स ४५ 


ह।लेर्ड &० 
भारट्रेलिया १६६ 
न्यूज़ीलेण्ड १७२ 
जापान ७छ 


संयुक्तराष्ट्र अमरीका. १८६ 
भारत ( वो समेत). ३४ 
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तथापि यद्द अवश्य जता देना चाहिये कि संयुक्तराष्ट्र अम- 
रीका, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड जैसे कुछ देशों में आबादी 
की वृद्धि अंशतः बाहर से आ बसने वालों के कारण हुई है। 
किन्तु तो भी तथ्य यह है कि हिन्दुस्तान के सामने बढ़ती जाने 
वाली आबादी की कोई असाधारण समस्या नहीं है। 


यह सच है कि आर्थिक योजनाओं में जनसंख्या का नियंत्रण 
अंशतः अन्तर्निहित हे! पश्चिम ने सन्तति-निरोध के कृत्रिम 
तरीके खुले तौर पर बरते जा रहे हैं। किन्तु इस प्रकार के 
अप्राकृतिक तरीको के प्रति गांधीजी का रुख सुविदित है। गरभ- 
निरोध उनके अनुसार एक “अन्ध कूप' है । 'यह मानते हुये कि 
कृत्रिम साधनों से सन्तान-निम्नद्द किन्हीं विशेष अवस्थाओं में 
न्‍्याय-संगत हो, तो भी वह करोड़ों के जन-समूह में उपयोग के 
लिये बिलकुल अव्यवह्याय प्रतीत होता है। मुझे! तो गर्भ-निरोधक 
उपायों द्वारा निम्रह की अपेज्ञा उनको आत्म-संयम का अभ्यास 
करने के लिये प्रवृत्त करना अधिक आसान त्गता है ।! 


'ऋत्रिस तरीके दुश्चरित्रता को प्रोत्साहन देने के समान हैं। 
वे स्त्री ओर पुरुष को स्वछन्द बना देते हैं। ...... कृत्रिम उपायों 
का अवश्यम्भावी परिणाम धातु-दौबल्य और स्नायविक ज्ञीणता 
है । यह इलाज बीमारी से भी बदतर पाया जायगा!' (* 

हिन्दुस्थान की आबादी में अनुचित वृद्धि को रोकने का. 
एक मात्र व्यावहारिक और वांछनीय उपाय जत्-साधारण को 
आत्म-संयम और ज्ह्यचये की शिक्षा देना है। उन्तके रन सहन: 
के स्तर की उन्नति भी संख्याओ की वत्तेमान बृद्धि को कुछ अंश 
में रोकेगी। 


कं 
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१४ 
राजस्व, कर निधारण ओर करेन्‍्सी 


हिन्दुस्तान की राजस्व और कर-निर्धारण की बतमान रीति 
ऊँचे पढ़ों पर भारी खच्चे वाली और न्याय-रद्ित है। अतएव 
श्सका आमुल-चूज्न रूपान्तर करना होगा । 

विगत तीन द्शाब्दियों में भारत के सरकारी खर्चे में 
आश्चयेजनक वृद्धि हुईं है। लेकिन जैसा स्वर्गीय गो० कु० 
गोखले ने संकेत किया था :-- 

“यह ज़रूरी नहीं है कि सरकांरी खर्चे की वृद्धि अवश्य ही 
खेद या खतरे की बात है। इस मामले में सब कुछ इस बात 
'पर तिभेर है कि यह वृद्धि किस तरद के उद्देश्यों के लिये हुई है, 
ओर ऐसे सरकारी खर्चे के नतीजे क्या निकले हैं | 

“श्री० रमेशचन्द्र दत्त ने लिखा था कि 'राजा के द्वारा वसूल 
किया गया कर प्रथ्वी की उस आद्रता के समान है जो सूये के 
ड्वारा सोखी जाकर जीवनदायिनी जल-वृष्टि की तरह प्रथ्वी को 
ही लौटा दी जाती है। भारत-भूमि से इकट्ठी की गई आद्रता 
आजकल अधिकतर जीवन-प्रदायक मेघ की तरह दूसरे देशों 
पर बरसती है, भारत पर नहीं !* 

इस पुस्तिका के कलेवर के अन्तगंत इस देश के राजस्व और 
'कर-निधोरण-अणाली के अनेक अ्रंश्नों के विस्तार में जाना 
असम्भव होगा । फिर भी निम्नन्नेखित बातों को विशेष रूप 
से बता देना आवश्यक है :-- 


कु मम प्र[ननणए र्ण फरमपंगा पग्रतंब पारत९ ऐलपंड 
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(१) कर का भार न्याय संगत द्ोगा; यह रारीब कर देने 
वाले पर अनुचित रूप से भारी दबाव नहीं डालेगा । 

(२) इस विचार से, उदाहरणाथे, आय-कर और अति- 
रिक्त कर जैसे मौजूदा प्रत्यक्ष कर यथाक्रम चढ़ते उतरते होंगे । 

(३ ) नमक-कर बिल्लकुल हटा दिया जायगा। 

(४ ) मादक द्रव्यों पर आबकारी-करों से हुईं आमदनी 
रोक दी जायगी। ओऔषधोपयोगी कार्मों के सिवा मादक पेयों 
और पदार्थों को सम्पूर्ण रूप से बन्द कर दिया जायगा। 

(४ ) एक उचित "न्यूनतम? के ऊपर खेती की आमदनियों 
पर क्रमिक कर लगाथा जायगा। 

(६) एक नियत न्यूनतम के ऊपर की जायदाद पर 
यथाक्रम मृत्यु कर और “उत्तराधिकार टेक्स” लगाए जायेंगे । 

(७ ) गरीब किसानों को अधिकतम सहारा देने के लिये 
मोजूदा खेतों की मालगुजारी और लगान में भारी कमी की 
८० | बेमुनाफ़ेदार खेत लगान की अदांयगी से क़तई बरी 
रहेंगे । 

(८ ) करों को जिन्स में चुकाने की पुरानी प्रथा को खास- 
कर देहातों में प्रोत्साहन मिलेगा । 

( ६ ) फ्रौजी ल्चे में जबरदस्त कमी की जायगी ताकि वह 
चतेमान परिसाण का कस से कम आधा तो कर ही दिया जाय | 

(१०) स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्वेषण जैसी 'सांबेजनिक 
उपयोगिताओं? की सेवाओं पर ख्चे बढ़ाया जायगा। - 

(११) 'सिबिल सर्विस' विभाग में वेतन-ख्चे को बहुत कम 
कर दिया जांयगा । विशिष्ट तौर पर नियुक्त विशेषज्ञों और ऐसों 
'को;छोड़कर किसी सरकारी कमंचारी को किसी नियत अंक से 
ऊपर वेतन नहीं दिया जायगा जो साधारण तौर से ४००) रु० 
मासिक से ऊपर नहीं बढ़ेगा। 


( ६२ ) 


इस सम्बन्ध में विभिन्न देशों में कुछ महत्वपूर्ण पदों के वेतन 
के निम्न आंकड़ों का अध्ययन करना रुचिकर होगा ।* 


( पौरडों में ) 
प्रति वे 
ग्रेट ब्रिटेन का प्रधान सचिव हे; ८,००० 
ब्रिटिश मंत्रि-मंडक्त का मंत्री इ४५ ५,००० 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका का राष्ट्रपति **. "१४,००० 
संयक्त राष्ट्र अमरीका का मंत्री कि ३,००० 
हिन्दुस्तान का गवरनेर-जनरल--- 
(२०,००० अतिरिक्त अल्ञाउन्स समेत कुल खचे 
का योग) “*.. १,३०,००० 
कैनाडा का गवनर-जनरल “१०,०५७ 
आस्ट्रेलिया ,, 222७ कक ८,००० 
दक्षिण अफ्रीका के संघ का गवनर-जनरल “१०,००० 


भारत के सूत्रों का गवनेर.. *** ४,००० से १०,००० तक 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका के प्रादेशिक गवनर १००० से ४००० तक 
करेन्सी 

करेन्‍्सी या चलन पद्धति में एक क्रान्तिकारी पुर्नेंसंगठन की 
आवश्यकता है । राष्ट्र की करेन्सी की व्यवस्था सरकार इस 
प्रकार करेगी जिससे कि प्रचलित 'नकृद-बन्धन” समाप्त हो 
जाय | द्रव्य का प्राथमिक आशय वस्तुओं के विनियम के साधन 
के रूप में था। लेकिन आज द्रव्य स्वयं एक महत्वपूर्ण पदार्थ 
के रूप में बढ़ चुका है जिससे लोगों की शान्ति और सुख को 
अपहरण करना सम्भव हो जाता है | करेन्‍न्सी और अथे-प्रबन्ध 
की बतेमान प्रणात्ञी इतनी दुबोंध और पेचीदी हो गई है कि 
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( ६३ ) 


(ंगलेन्ड के बेंक' के गवनर तक को यह स्वीकार करने को 
बाध्य होना पड़ा है कि में इसे नहीं समझता हूँ।” इस प्रकार 
की रहस्यमयी प्रणाली की बाबत एक साधारण व्यक्ति के लिये 
केवल चुप रहना और एक लाचार दर्शक की भांति बने रहने 
के सिवा कोई चारा नहीं है । एक किसान को, भले ही वह साल 
ब साजल्ञ एक ही परिमाण मे फसल उत्पन्न करे, कीमत की 
घट-बढ़, करेन्सी-स्फरीति और संकुचन की दया पर रहना होता 
है जो उसके वश के परे हैं । 

अतएव करेन्सी को बहुत सरल और अधिक युक्त-संगत 
बनोना होगा। सरकार अथवा जनता के प्रतिनिधियों द्वारा 
नियमित और व्यवस्थित होने पर इसको अर्थ-पतियों और 
कम्पनियों के हिस्सों के दलालों के हाथ की खिलवाड़ नहीं बनने 
दिया जायगा । सरकार निर्यात, आयात और अंतराष्ट्रीय बेड्लिंग 
पर नियंत्रण रक्खेगी ओर आंतरिक वाशिष्य और व्यापार के 
आकार के साथ साथ करेन्‍न्सी को घटाया और बढ़ाया करेगी । 
इस तरह से आंवरिक कीमतों में स्थायित्व कायस रक्खा जायगा। 
सोबविएट रूस के रवब्बत्न नोटों! की भाँति भारतीय करेन्सी का 
प्रभाव खरीदारों की कायवाहियों के सम्पूर्ण क्षेत्र पर ठीक उसी 
भांति पड़ेगा जिस प्रकार डाक के टिकटों का प्रभाव डाक- 
सम्बन्धी सेवा की अकेली बस्तु के ऊपर सत्र रहता है ।* 

चू'कि अंतरोष्ट्रीय व्यापार को न्यूनतस कर दिया जायगा, 
आँतरिक, करेसी में विदेशी विनिमय और अंतरोष्ट्रीय कीमतों 
की सतह के उतार-चढ़ाव से अधिक गड़बड़ी नहीं होने पायगी । 
आयात की अदायगी वस्तुओं के वास्तविक नियांत के द्वारा 
करने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाटर! के अपने असल्ली रूप 
में परिणत कर दिया जायगा। 
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( ६४ ) 


बाटर प्रथा! के राष्ट्रीय अथे-व्यवस्था में पुनः प्रवेश से 
आंतरिक करेन्सी की ज़रूरत स्वतः कम हो जायगी। जिन्स द्वास 
मालगुज़ारी ओर भूमि-करों को अदा करने के लाभों का पर्या- 
लोचन जुमीन की मिल्नकियत के सम्बन्ध में पहिले ही कर दिया 
गया है । गांव के कारीगरों, अध्यापकों, डाक्टरों और स्थानीय 
अफसरों को भी अंशतः जिन्स में अदा किया जा सकता है 
जैसा कि अभी भी बहुतेरे गांवों में होता है। चू'कि एक बढ़े 
अंश में आंतरिक व्यापार स्थानीय बना दिया जायगा, करेन्‍्सी 
के महत्व और फलतः उसकी शरारत सें बहुत कुछ कमी आ 
जायगी । गांव वालों के लिये किसी प्रकार की “बस्तु-निर्देशक- 
फरेन्सी' को अपनाना पयोप्त होगा, जिसका मूल्य खाद्य-सांमग्री, 
कपड़ा और दुध छेसे कुछेक उपयोग्य पदार्थों, के परिमाण के 
रूप में नियत कर दिया जायगा। इस सम्बन्ध में गोपुरी (वर्धा) 
में आजमायी गई सूत-करेन्‍्सी की योजना का अध्ययत्र 
रोचक होगा ! 


१६ 


शासन-मबन्ध 


इस पर पहिले द्वी जोर दिया जा चुका है कि इस योजना 
का केन्द्र-विन्दुः उत्पत्ति का विकेन्द्रीकरण है। यह सिद्धान्त 
आवश्यक रूप से शासन-व्यवस्था पर भी लागू होगा | 

ग्राम पंचायत शासन-सम्बन्धी सबसे छोटी इकाई द्ोगी जो 
भीतरी मामलों में यथा-सम्भव ज्यादा से जंयादा रवतंत्र रहेगी। 
शासन की दूसरी इकाई गांवों की एक संख्यां जैसे दस को एक 
सांथ लेकर बनेगी, जिसको भ्रांम-संघ-पंचायतः का नाम दिया 
जा सकेगा। यह सभा अपने अधीनस्थ गांवों के कार्य्यों को 
परस्पर सम्बन्धित करेगी । इस तरह की ग्राम-संघ-पंचायतों की 
एक संख्या, वर्तमान तहसील या ताह्हुका के समकक्ष, शासन 
की उच्चतर इकाई बनेगी।फिर कई तालुकों के लिए जिल्ला-स भायें 
होंगी । करों के लिए नगर-पातिका-सभायें होंगी । जिला-सभाओं 
ओर नगर-पातलिकाओं के ऊपर हमारे यहाँ कमिश्नरी की सभायें 
ओर प्रान्तीय परिषद होंगी । प्रान्तीय परिषद अपने प्रतिनिधियों 
को केन्द्रीय केन्द्रीय सभा में मेजेगी जो सारे राष्ट्र के लिये शासन 
ओर कानून सम्बन्धी सर्वोच्च सभा होगी । चुनाव के सम्बन्ध 
में ग्राम-पंचायतों के लिये सब प्रौढ़ों को मताधिकार होगां और 
चुनाव सीधे प्रत्यक्ष रूप से होंगे। किन्तु दूसरी ऊँची सभाओं 
में चुनाव परोक्ष रूप से होंगे और हर एक नीचे की सभा अपने 
से ठीक ऊंची शासन-सभा में अपने प्रतिनिधि चुनकर भमेजेेगी। 
यद्यपि भाम-पंचायतव तहसील, जिला, ताल्लुका, प्रान्त ओर 


( ध्ंहं ) 


सम्पूर्ण देश से सम्बन्धित रहेगी तथापि राष्ट्रीय शासन की वह 
आधार-भूत इकाई होगी। 


आर्थिक विकास की इस योजना को अमल्ली रूप देने के 
लिये यथासम्भव अधिक से अधिक स्वतंत्रता को लिये हुये ग्राम- 
मंडलों के पुनरुद्धार पर सबसे अधिक जोर दिया जायगा यद्यपि 
एक केन्द्रीय राष्ट्रीय योजना समिति अपनी प्रान्तीय शाखाओं 
के साथ काम करेगी। 


, भस्तांवित शासन-उ्यवस्था का यह कोरा खाकां मात्र है। 
देश के लिये एक विस्तार-युक्त विधान का रेंखा-चित्र बनाना इस 
पुस्तिक के विषय से बाहर होगा । 


१७ 
बजट 
( आय व्यय का ब्योरा ) 

अभी तक केवल आधारभूत सिद्धान्तों और साधारण नीति 
के कुछ ब्योरों की विवेचनां और व्याख्या की गई है । अब इस 
ओजना के आर्थिक पहलुओं अथात्‌ आवत्तेक और अनावत्तेक 
खर्चो' के अनुभान और आमदनी के भिन्न-भिन्न ज़रियों पर 
विचार करना ज़रूरी हे। सारे तख्रमीने लड़ाई के पदिले की 
कीमतों के अनुसार हैं । 

खर्चे की मर्द 

( अर ) कृषि--हम पहिले खेती को दी लेते. हैं। जमीन के 
राष्ट्रीयकरण के लिये प्राप्त की गई जमीनों- के असली" वार्षिक: 
लगान के दस गुने के हिसाब. प्ले लगभग २०० करोड़ रुपया 
मुआविजे में लग सकता है |# क़रीब १७०० लाख एकंड खेती 
के लायक ऊसर जमीन की पुम्रप्रांप्ति में २० रु० प्रति एकड़ के 
दिसाब से लगभग ३४५० करोड़ रुपये की पूंजी की जरूरत 
होगी | ज़मीन के क्षय को रोकने के लिये, १०० करोड़ रुपयों 
का इन्तज्ञाम काफी होगा । इस दोनों हिसाबों में चालू खचचे 
हरएक सें करीब ४ करोड़ रुपया होगा । ्‌ 

१६३८-३६ में, मौजूदा नहरों की कुल लागत पूँजी १५३ 
करोड़ रुपया थी। यह मानते हुये कि सिंचाई की वर्तमान 
सुविधाओं को दुशुना कर दिया जाता है, तो इस काम के लिये 

*एलप्रठलणॉ९5 ण॑ ?2]9877णए 77६, 4. 5097. 


( ६८ ) 


१४५० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । कु यें, तालाब आदि 
के बनाने में क़रीब २४ करोड़ रुपया अतिरिक्त खच होगा । चालू 
खच्च ४ करोड़ लगेगा । १० वर्षो में लगभग १०० करोड़ रुपया 
प्रयोगात्मक खेतों में खचे किया जा सकेगा जो गाँव वालों के 
लिये नमूने के खेतों का भी काम देंगें। उनकी वार्षिक आमदनी 
का विचार करते हुये, इन खेतों पर मोटे रूप से चालू खच २४ 
करोड़ रुपये होगा । 

. इसके सिवा, किसानों को बेहतरीन ओऔज़ार खरीदने, अपने 
मवेशियों को सुधारने और खेतों बारी में. अन्य सुधार चालू 
करने योग्य बनाने के लिये सरकार ' को सरती साख-सुविधाओं 
की व्यवस्था करनी होगोीं | प्रत्येक ग्राम के लिये ४००७० रु० के 
हिसाब से अनुमान करते हुये, ऊंषि सम्बन्धी सुधारों के अथ- 
प्रबन्ध के लिये क़रीब २५० करोड़ रु० की कुल पूजी की आव 
श्यकता होगी | यह, निसन्देह, स्थायी लागत होगी और लगभग 


२० वर्षों में वापिस प्राप्त हो जायगी | 
इस योजना की अवधि मे कृषि के लिये आवश्यक पूंजी 
का कुल सीज़ान इस तरह होगा । 
( करोड़ों में ) 
अनावतेंक खचे.. आवत्तेक खचे 
भूमिका राष्ट्रीयकरण २०० 
जमीन की पुनप्रांप्ति ३५० धर 
भूमि-विलयन १०० ञ 
सिंचाई १७४ 
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इतना व्यय करने पर यह अनुमान किया जातां है कि 
१० बष के समय में खेती की आमदनी दुगुनी हो जायगी। 

(आ) देहात के धन्धै--आमीण उद्योगों के लिये सस्ती साख- 
सुविधाओं की व्यवस्था सबसे बड़ी आवश्यकता है। ऊृषि के 
सहायक धन्धों ओर दूसरे घरेलू शिल्पों की उन्नति के लिये हरेक 
गांव के लिये ४००० रु० की जुरूरत का असुसांन लगाया जाता 
है। यह रकम ग्राम-पंचायतों या सहकारी बेन्कों को २० च्षे में 
वापिस मिलने वाले लम्बी 'अवधि के कर्ज के रूप में दे दी 
जायगी। इस तरह देद्ात के उद्योगों के लिये सस्ती साख-सुवि- 
घाये प्रदान करने में कुज्न स्थायी ख्च ३५० करोड़ रु० होगा। . 


(इ) बढ़ी मात्रा के ओर आधार-भूतं उद्योग--भारत में बड़ी 
मात्रा के उद्योगीकरण के लिये पूजी सम्बन्धी आवश्यकताश्ों 
का सही अन्दाजा लगाना पघुश्किल है। वर्तमान व्यवसायिक 
उद्योगों में लगी हुईं पूजी के निश्चित अकिड़े भी प्रोप्त नहीं हैं। 
सर म० विश्वेश्वैरिया* के अनुस।र, भारतीय व्यापार व्यवसायों 
में लगी हुई हुई कुज्न 'चुकेता पूजी” ७५० कंरोड़ रुपया है, जिसमें 
से कुरीय ३55 करोड़ विदेशी व्यवसायों के अधिकार में हे। 
बाकी बचे हुये ४५० कंरोड़ में से, हम मांच सकते हैं, कि लग- 
भग २०० करोड़ हिन्दुस्थानियों ढांरा अधिकरेत उद्योगों में लगाये 
गये हैं। सरकार को १० वर्ष के अन्दर विदेशी औद्योगिक 
व्यवसायों ओर भारत के आधार-भूत धन्धों को खरीद लेना 
पड़ेगा । इसमे करीब ५०० करोड़ रु० की पूजजी ख् होगी। 
यदि सेन्य-रक्षा समेत आधारभूत उद्योगों की उचत्नति पर सरकार 
४०० करोड़ रु० और खचे कर देती है, तो इस काम के लिये 
जरूरी कुल पू'जी १००० करोड़ रुपया होगी । 
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(३) सार्वजनिक उपयोगी कारय्ये-- 

(१) यातायात--१६३८-३६ में भारत की रेलों में लगाई हुई 
कुछ पू जो. लगभग ८५० करोड़ रुपया थी। अधिकांश रूप में 
अरह पूजी आजकल सरकार द्वारा अधिकृत है । यह मानते हुये 
कि दस वर्ष के समय के अन्द्र रेलो की कुल मील-संख्या हें 
२५% बढ़ती दो जाती है तो क़रीब २०० करोड़ रुपया की नई 
'ज्ञागतन्पू जी! की आवश्यकता होगी । व्यवस्था का चालू खचे ४ 
करोड़ रुपया होगा | 

आजकल्न सड़कों की कुल मील-संख्या लगभग ३४०,००० 
है। इसमें २,००,००० मील, खासकर, देहाती क्षोत्रों में कच्ची 
सड़कों का और बढ़ाना वांछनीय होगां। ५,००० रुपया श्रति 
भीज्ञ की दर से लगाते हुये, कुल खर्चे १०० करोड़ रुपया और 
व्यवस्था का खच ४ करोड़ रु० वार्षिक होगा । 

बड़ी मात्रा के ओर मौलिक व्यवसायों पर के ५०० करोड़ 
रुपये की लागत पू.जी? में विदेशी और भारतीय जद्ानी कार- 
बारों को घीरे घीरे खरीद लेने की व्यवस्था कर दी गई है। 
किनारे के बन्दरों और मौजूदा जद्दाजी यातायात को उन्नत 
करने के लिये शुरू २ में २५ करोड़ रु० काफी होगा। इस 
योजना की अवधि में व्यापार के लिये जहाजी बेड़े की अभिवृद्धि 
के वास्ते ४० करोड़ रु० व्यय किया जा सकता है। किनारे की 
जहाजरानी और व्यापार के जद्दाज़ी बेढ़े का व्यवश्था-खर्चे 
क़रीब ४ करोड़ रुपया होगा । 

मुल्की हवाई यातायात, डाक और तार की सुविधाओं के 
श्रस्तार - लिये प्रारम्भिक पूंजी ख्े” क़रीब २५ करोड़ रु० हो 
सकता है । 


( १०१ ) 
यातायात पर कुल ख्चे इस तरदद होगा :-- 





( करोड़ रुपयो में ) 
अनावतक. आवत्तक 

र्लें हे २०५० 4 
सड़क १०० कहें 
तटीय जेहांजरानी और ! हर हे 
व्यापारिक जहाजी बेड़ा ह 
हवाई यातायात, डाक और तार: २४ 

योग ४०० १४ 


(२) सावजनिक स्वास्थ्य--प्रत्येक ग्राम में जच्चा-बच्चा 
की सेवा के लिये एक शिक्षित दाई और डाक्टर वाला घरेलू 
शफाखाना होगा । करीब ८०० वर्ग गज जमीन को लेकर एक 
सादां मकान बनवाने की लागत अन्दाज़न ६०० रुपयां होगी। 
प्रारस्भिक सासानादि के खच पर करीब ५०० रु० लगेगा। यह 
खचे, जो प्रान्तीय सरकारें उठाएँगी, ७५ करोड़ रु० दो जायगा । 
डाक्टर और नस के वेतन को शामिल्ल करतें हुये इस चालू 
का आधों ग्राम-पंचायत को देता दोगा; दूसरा आधा आ्ान्तीय 
सरकार को उठाना पड़ेगा। प्रत्येक गाँव के शक्राखाने पर 
१००० रु० वर्षिक के ट्टिसाब से लगाते हुये तमाम देश के लिये 
इस चालू खच का आधा ३४ करोड़ रु० दोगा । 


शहरी क्षेत्रों में, श्रत्येक १०,००० भनुष्यों के लिये एक 
सुसबव्जजित अस्पताल होगा । इस हिसाब से भारतीय क्यों में 
कम से कम ५,००० नागरिक अस्पतालों की ज़रूरत दोगी। यह 
मानते हुये कि फ़िलद्वाल क्रीब २००० अस्पताल हैं, और ३००० 
नागरिक अरपतालों की व्यवस्था करनी होगी। प्रसूतिका को 
सविधाओं के समेत, रोगियों के ज्िये ४० चारपाइयों वाले दर 


(६ १०२ ) 


एक अस्पताल के बनाने में लगभग ४०,००० रु० लगेगा। इस 
तरह मकानों पर का कुल खचे करीब १४ करोड़ रु० होगा। 
हर एक अस्पताल पर आवत्तंक वार्षिक ठयय अन्दाजन 


२०,००० रू० होगा । इसलिये कुल्न चालू खच « करोड़ रु० ह्दो 
जायगा | 


क्षय रोग, कुछ, दूषित घाव, जननेद्रिय-सम्बन्धी रोग और 
दिमागी खराबियों आदि के लिये विशेष अस्पताल स्थापित करने 
में सस्कार-१० करोड़ रुपया-ओऔर खर्च करेगी । 


देहातों में सफाई, पानी-अबन्ध और घरों के सुधार के लिये 
सरकार कों १०० करोड़ रुपये की पूंजी लंगॉनी .चाहिये। 
स्वास्थ्यकर पीने के पानी के प्रबन्ध के लिये गाँवों में और अधिक ' 
कुये खुदवाना आवश्यक है। यद्यपि सफाई और रोशनी की 
दृष्टि से अपने घरों को सुधारने का अधिकांश खर्चे गाँव वाले 
स्वयं उठा लेंगे, तथापि इन कामों के लिये प्रान्तीय सरकारों को 
आंशिक आर्थिक सहायता देनी चाहिये: यदि प्रत्येक ग्राम में 
सफाई, पानी-प्रबन्ध और घरों के सुधार पर २००० रु० ख्चे 
होता है तो करीब १३५ करोड़ रु० की कुल रकम की ज़रूरत 
होगी शहरों में जल-व्यवस्था के सुधार पर २४५ करोड़ रु० 
खर्च किया जा सकता है। जत्न-प्रबन्ध सम्बन्धी सुविधाओं का 
व्यवस्था ख्च मुख्य कर ग्राम-पंचायतों ओर नगर-पालिकाओं 
द्वारा उठाया जायगा । फिर भी शुरू शुरू में ५ करोड़ रुपया इस 
अस्थायी ख् के लिये रकक्‍्खा जा सकता है । 


.. इसलिये सावेजनिक स्वास्थ्य पर कुज्ञ खचे का जोड़ इतना 


होगा :०- 


( १०३ ) 


( करोड़ रुपयों में ) 
हे अनावतेक आवत्तक 

गाँव के शफाखाने ७ ३४ 
आम नागरिक अस्पताल १५ 4 
विशेष अस्पताल १० 
सफ़ाई, जलप्रबन्ध और? १६० ४ 
मकान-सुधार ) 
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(३) शिक्षा :-« 


(१ ) बुनियादी तालीम--हर एक गांव में एक बुनियादी 
मदसा होगा जहाँ, यदि सम्भव हुआ तो सब सात दर्ज रहेंगें। 
देहातों में बुनियादी स्कूलों के लिये मकान बनवाने की लॉगत' 
प्रतिश: २००० रु० के आसपास होगी । इस तरह गांवों में मकानों' 
पर कुल स्थायी खर्चे १३२ करोड़ रुपया हो जायगा। इस खर्चे: 
का आधा, यान ६६ करोड़ रु० प्रान्तीय सरकारों द्वारा उठाया 
जाना ऋेहियेत।. दूसरा आधा ग्राम-पंचायतों द्वारा अदा किया 
जायगा, जो अंशतः हस्त-श्रम के रूप में दोगा । शहरो' क्षेत्रों में, 
बुनियादी सदर्सो के लिये नये मकान बनवाने पर लगभग १७ 
करोड़ रु० खच्े हो सकेगा । देहाती और शहरी दोनों तरदद के 
मदसों के लिये बुनियादी हुनरों के साज-समान के लिये २० 
करोड़ रुपये का अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रकोर 
बुनियादी ताल्लीम पर कुल स्थायी ख्चे १०० करोड़ रुपया 
होगा । 

सेवाग्राम में हिन्दुस्तानी तालीमी संघ के निरीक्षण में किये 
गये प्रयोगों के अनुसार, बुनियादी रकूलों के अध्यापकों के वेतन 
के दो तिहाई हिस्से को विद्यार्थियों के हस्त-श्रम की कमाई में से 


( ९०४ ) 


आसानी से निकात्ा ज्ञा सकता हे, खासकर तब, जब कि 
'कताई और बुनाई को बुनियादी धन्धे बनाया जाता है। वेतन 
का शेष एक-तिहाई देहद्दात में प्राम-पंचायतों और शहरों में 
जनगर-पालिकाओं” द्वारा चुकाया जाना चाहिये। तथापि इस 
च जता की प्रारम्भिक अवस्थाओं मे प्रान्तीय सरकारों द्वारा 
देहाती और शहरी बुनियादी स्कूलों की व्यवस्था में सहायता 
देने के लिये! २५ करोड़ रुपया खच, किया जा सकता है । 

(२ ) माध्यमिक शिक्षा--इस योजना के अन्तर्गत विचारा- 
घीन माध्यमिक पाठशालाओं की किस्म का ऋलपना-चवित्र पहिलते 
ही यथा-स्थान दिया जा चुका है। बे अल्पाधिक रूप में उत्पादक 
धन्धों के द्वारा शिक्षा प्रदांन करने वाले ऊचे दर्जे के शिक्षप- 
विज्ञान संधुत-विद्यालय होंगे। ऐसे विद्यालयों के लिये और- 
सकान्न बनवाने में प्रान्तीय सरकारों को लगभग २५ करोड़ 
रुपया खचे करना पड़ सकता है| आवश्यक परिवतेन करके 
चतंमान हाई स्कूलों के मकानों को निःसन्देदद ड्पयोग में लाया 
लआायगा | बुनियादी घन्धों या उद्योगों के लिये उपयुक्त खाज- 


खसामंत्री के वार्ते भी २५ करोड़ रुपयो की आवश्यकता हो 
सक्ती है । 


वेतन आदि के अस्थायी व्यय के सम्बन्ध में, बुनियादी मदसों 
की तरह ही साध्यमिक पाठशालायें भी अपने उत्पादन काम 
की आय में से खचे का करीब दो-तिदाई हिस्सा बर्दाश्त करने 
में समर्थ होंगी । बाकी प्राम्तीय सरकारों द्वारा चुकाया जाना 
चाहिये | साजण्ट योजना के अनु तार इन विशिष्ट शिल्प-संयुत्‌ 
विद्यालयों में छात्रों की संख्या १ करोड़ होगी। ग्रति विद्यार्थी 
४) रु० वार्षिक के हिसाब से लगाते हुये, आवत्तेक खर्चे को 
सरकार द्वारा बर्दाश्त किये जाने वाले एक तिद्दाई हिस्से की 
रकम ख़ग़्भ्रम २० करोड़ रुपया हो जायगी। 


( १०४ ) 


फिर भी यह स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिये कि 
बुनियादी और विशिष्ट स्कूलों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की विक्री 
की व्यवस्था का उत्तरदायित्व अवश्य ही सरकार पर रहेगा। 

(३ ) प्रौढ-शिक्षण :--१६४७१ की जन-गणना के आधार 
पर साक्षर बनाये जाने के लिये निरक्षर श्रीढ़ों की कुल संख्या 
लगभग २७ करोड़ ४० लाख है । हाल के वर्षो के अन्द्र प्रान्तीयः 
सरकारों द्वारा किए गये प्रयोग बताते हैं कि देश में साक्षरता- 
प्रसार के लिये ४) रु० प्रति भ्रोढ़ व्यक्ति के लिये आवश्यक होगा । 
इस हिसाव से समस्त भारत की निरक्षरता का नाश करने की 
ज्ञागत ७० करोड़ रुपया होगी। मकानों का, जहां तक सम्बन्ध 
है, स्थानीय बुनियादी या माध्यमिक बिद्यात्रयों में प्रोढ़ों के लिये 
शात्रि-कक्षा्यं चल्लनी चाहिये । बहुत करके, बुनियादी मर्द्सो' के 
अध्यापक स्वयं ही इन रात्रि-कक्षाओं को चला भी सकते हैं | 

चीन के लिघुपाठक' आन्दोलन में बड़ी सम्भावनायें अथेगभ 
हैं। बालक-बालिकायें अपने माता-पिता और सम्बन्धियों के 
लघु-प्राठक” बन सकते हैं। यदि यह प्रयोग सफलता पूर्वक 
आज़माया जाता है तो प्रौद्द शिक्षा पर ख्च प्राय: नगण्य होगा । 

(४) विश्व-बिद्याज्यय-शिक्षण :--यद्यपि भारत सें और 
विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये व्यक्तिगत उद्योगों को 
प्रोत्साहन मिलना चाहिये, तथापि मौजूदा कालिजों और विश्व- 
विद्यालयों की दी जाने वाली सरकारी सद्दायत एके दर्म अचे- 
नक बन्द नहीं की जा सकती। उच्चतर शिक्षा की वर्तमान 
प्रणाली में सुधारों की भी कुछ व्यवस्था करनी दही होगी। उदा- 
हरण के लिये, माठ्भाषा माध्यमों के प्रचलन से अध्यापक-वर्ग 
और उपयुक्त पांव्य-पुस्तकों की तय्यारी पर अतिरिक्त व्यय करना 
आवश्यक होगा-। मिस्टर साजंण्ट के आँकड़ों के अल्पाधिक 
आधार पर विश्वविद्यांलयों की शिक्षा पर कुल आवत्तेक खचचे 


( १०६ ) 
का अन्दाज़ा ५ करोड़ रु० वार्षिक लगाया जा सकता है। 


(५ ) कायकर्ता-वर्ग का शिक्षण :--इस योजना को काया. 
न्वित करने के लिये योग्य कार्य करत्ताओं की एक सेना तेयार 
करने में एक बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता द्वोगी। डाक्टर, 
नसे, अध्यापक, शिल्पी, इन्जीनियर, सामाजिक और प्रोम्य 
कायकरत्ता और घरेलू उद्योग-विशेषज्ञ इत्यादि के लिये यथा 
'सम्भब जल्दी से जल्दी शिक्षण-विद्याल्य स्थापित करने होगे। 
“विदेशी विशेषज्ञों की सहायता और मार्ग-प्रदर्शन प्राप्त किया 
जाकर उसका उपयोग होना चाहिये | इस कार्य के लिये जो जो 
वास्तविक स्थायी और अस्थायी खर्चे होगा उसका अनुमान 
लगाना कठिन है। लेकिन इस योजना के अवधि-काल में, ७४ 
करोड़ रू० के स्थायी खचे और ४० करोड़ रु० के अस्थायी खर्च 
की व्यवस्था करना युक्ति-संगत होगा । 


रुपये के अलावा, राष्ट्रीय सेवा की भावना में रंगे हुये सही 
अकार के नवयुवको को चुनना और उन्हें तय्यार करना होगा। 
डाक्टर, इन्जीनियर या अध्यापक किन्हीं भी कार्यकर्ताओं की 
शिक्षा-दीक्षा में एक निश्चित देहाती प्रवृत्ति होगी, क्योंकि हिन्दु- 
स्तान की आबादी का त्व-दशसांश ( +% ) गाँवों में रहता है। 
नवयुवकों का एक समुदाय ही जो अपने आय को जनसाधारण 
से अभिन्न बनाने की भ्र-सक कोशिश करके अल्प वेतन पर 
काम करेगा, इस योजना को या इस अर्थ के लिये, किसी दूसरी 
योजना को वास्तविक सफलता प्रदान कर सकेगा । यह तो बिना 
कट्दे द्वी सिद्ध है कि सिफे एक सच्ची राष्ट्रीय सरकार ही हमारे 
अव़युवकों को प्रेरणा और उत्साह प्रदान कर सकती है । 


कुल मिलाकर शिक्षा पर ख्चे यह होगा :--- 


( १०७ ) 


( करोड़ रुपयों में ) . 

. अतनावतेक. आवतंक 
बुनियादी शिक्षा १०० २४५ 
माध्यमिक शिक्षा ४० २० 
प्रौद् शिक्षण ७० गा र 
विश्वविद्यालय शिक्षण न ध 
कार्यकर्ताओं का शिक्षण ७४ ४० 





योग र्ध्श १७०० 

( है ) अन्वेषणः--कार्थे कर्ताओं को तैयार करने के लिये 
विशिष्ट शिक्षण के संगठन में अपने आप ही एक बढ़ा 
अनुसंधान-कार्ये अन्तर्निदित रहेगा । कार्य-कर्ताओं को शिक्षित 
करने के लिये रकखे गये ७५ करोढ़ में से कुछ करोड़ स्वभावतः 
राष्ट्रीय पुऑ्निमाण की कई शाखाओं में अन्वेषण पर खर्चे 
हो जायेंगे । तथापि एकमांत्र खोज-सम्बन्धी काये के लिये दी 
२० करोड़ रुपया अल्ञग से रक्खा जा सकता है । 

इस योजना की समयावधि में भिन्न-भिन्न मर्दों पर के खचे 
का कुल योग इस प्रकार होगा :-- 


'( करोड़ रुपयों सें ) 
अनावर्तक आवतेक 

कृषि १, श्ड्छ ड89 

देहाती उद्योग-पन्धे ३४७ हन्‍न्‍> 

बड़ी मात्रा के व आधार-भूत उद्योग १,००० 2 
सांवजनिक उपयोगी काय्य:-- 

( अर ) यातायात ०० 4] 

(व ) स्वास्थ्य २६० . ४४ 

(स) शिक्षा २६४ १०० 

अभ्वेषण-का्ये २० हि 


कुल योग ३,५०० २०० 


( १०८ ) 


यह सच है कि खच के ये आय-व्यय-सम्बन्धी-अनु माल 
बहुत बड़े हौसलों से भरे हुये नहीं हैं जैसा कि दूसरी योजनाओं 
के हैं। लेकिन हमको भूल करके भी यह भूल नहों जाना है कि 
भारत एक निधेन देश है और हम हमारी आधिंक योजनाओं 
के चित्र खींचने में पश्चिम का अनुकरण कर नहीं सकते हैं । 


आमदनी के जरिये 


ऊपर संकेत किये गये आवरतक और अनावतेक व्यय को 
इस प्रकार पूरा किया जायगा । 

(१) लोगों के बचाये हुये और संचित घन में से आन्त- 
रिक कजे के द्वारा । ' 

(२) इस प्रयोजन के लिये “'सिक्‍यूरिटीज़ञ” निकाल कर 
उनकी साख पर “निर्मित द्रव्य” द्वारा । 

(३ ) अतिरिक्त करो की आमदनी से ; 

(४ ) सरकार द्वारा अधिकृत व्यवसायों और सावेजनिक 
उपयोगिताओं की सेवाओं की आमदनी से । 

अथ-प्रबन्ध के साधनों पर अब हम एक-एक करके विचार कर | 

(१) आन्तरिक कजें--भांरत में संचित घन का परिमाण 
पृष्कल है । इसका अनुमान १,००० करोड़ रुपया का लगाया 
गया है। अगर इस देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो 
जाती है, तो कम से कम इन घन-राशियों के कुछ भान का तो, 
आकर्षित कर लेना सम्भव हो जायगा । इसके अलावा सरकारी 
कर्जों द्वारा लोगों की बचतों में से एक बड़ी रकस प्राप्त की जा 
सकती है । इस लड़ाई में घधनिक वर्ग ने अतिरिक्त ल्ाभ-कर के 
बाबजूद मुनाफे की गंहरी रकम पेदा की है। चूँ कि इस योजना 
के अन्तंगेत बड़ी पूँजी के लगाने और साहसिक उद्योग के 
लिये जय जायश नहों रहेगी, सरकांर अपने अ्रथ॑-प्रबंन्ध 
के लियें बहुत काफ़ी संचित घन को आकर्षित कर सकेगी। यह 


( १०६ ै 


अनुसान लगाया जाता है कि इस-तरह के सरकारी कर्जा से 
कम से कम्न २००० करोड़ रुपया सिल सकता है । ु 

२, निर्मित द्र्य:--युद्ध' के पश्चात स्थापित हुईं लोकप्रिय 
सरकार, जहाँ तक उसके आर्थिक स्थायित्व का संम्बन्ध है, लोगो 
का विश्वास सम्पादन करेगी। यद्द विश्वास राष्ट्रीय सरकार 
को इस प्रयोजन के लिये सिंक़्यूरिटीज़” की साख पर नया द्रव्य 
निर्मित कर सकने योग्य बना देगा । इस तरह से राष्ट्रीय करेन्सी 
की स्थिरता या स्फीति सम्बन्धी विशेष समस्याओं को जन्म 
दिये बिना १००० करोड़ रुपया की रकम प्राप्त की जा सकेगी ! 

३. कर-निर्धारण:--इस योजना की अवधि में आय-कर, 
अतिरिक्त-कर, कार्पोरेशन टेक्स, मृत्यु या उत्तराधिकार कर, एक 
न्याय संगत “न्यूनतम” के ऊपर कृषि की आमदनियों पर टेक्स, 
बिक्रीकर आदि आदि की यथाक्रम ( उन्नतिवादी ) कर-व्यवस्था 
से ५०० करोड़ रुपया आसानी से मित्र सकेगा। े 

संक्षेप में, ३५०० करोड़ का अनावतेक खचे निम्न साधनों 





द्वारा पूरा किया जायगा। _ 
हम ( करोड़ रुपयों में ) 
आन्तरिक कर्जा २००० 
निर्मित द्रव्य” १००० 
ट्क्स ६66 
योग ३४०० 


हम संचित 'स्टर्लिक्न बचतों या पावनों, का आश्रय नहीं ल्ने 
खकते, क्योंकि यदि त्रिटेन भारत को अपने राजनीतिक बन्धंन 
से मुक्त भी कर देता है, तो भी उसमें यह सदूभावना नहीं होगी 
कि वह इन 'पावनों? को ऐसे ढंग से चुका दे जो हमारे देश को 
आर्थिक समुन्नति के लिये उपयोगी हो । 


( ४०) 
इस योजना में प्रतिपादित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्तों 
के अनुसार व्यापार की अनुकूल विषमता! परे आशा बाँपना 
हमारे लिये अवांडनीय होगा । 
विदेशों में कर्जा लेने के सम्बन्ध में, जब तक सब के सब 
अआन्‍्तरिक स्रोतों को पूरी तोर पर_टटोल नहीं लिया जाता है 
तब तक अथे-प्रबन्ध के इस साधन का आश्रय लेना उचित 


नहीं होगा 
आधवत्तंक खर्चे 

सरकारी स्वामित्व वाले, मोलिक उद्योगों और यातायात 
यात्रा-सुविधा और सिंचाई जैसी सर्वेजनोपयोगी सेवाओं से 
ग्राप्त अतिरिक्त आय २०० करोड़ रुपया के वार्षिक आवतंक 
सच को पूरा करने के लिये अच्छी तरह से पर्याप्र होगी। इंस 
योजना के प्रथम पाँच वर्षों में यह आमदनी अपेक्षाकृत कम हो 
सकती है | लेकिन उनके आगे के पाँच बर्षा में, यह निश्चित रूप 
से बढ़कर एक मोटी रकम बन जायगी । 

“दातव्य ओर धार्मिक संस्थायें ओर उनके कोष प्रान्तो की 
अधिकार-सीमाओं के अन्तर्गत आते हैं। प्रेरणा और क़ानून 
दोनों के द्वारा यह सम्भव होना चाहिये कि इन संस्थाओं को 
कहा जाय कि वे अपने द्रब्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हे 
कार्य को-अमसर-करने में लगावें। धार्मिक संस्थायें क्यों बढ़ती 
हैं ओर धनिक और निधनों के द्वारा क्यों समान रूप से इच्छा 
धृवंक सहांयता-सम्पन्न होती है, इसका एक कारण यदद द्वोता है 
- कि इनको भेंट ज़िन्स के रूप में मिलती है, और इस. तथ्य से 
राष्ट्रीय सरकार भल्ी भाँतिएक सबक सीख सकती हे”* 

* इस योजना को अमल में लाने के लिये होने वाली अक्विरिक्त 
आवश्यकताओं के कारण दीवानी शासन के वार्षिक व्यय के 
लंबा, 4-839878, ““../्््््टः 
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सम्बन्ध में वृद्धि होना स्वाभाविक ही होगी। लेकिन वेवनों के 
ध्व्तमान क्रमों की कटौती इस अतिरिक्त ज्यय की कम्ती को 
पय्याप्त रूप से पूरा कर देगी । 

ग्राम-पंचायतों का अर्थ-प्रबन्ध 

संगठन और शांसन के विकेन्द्रीकरण के साथ साथ अथे- 
अ्बन्धों में भी अधिकतम बिकेन्द्रीकरण होना चाहिये।. यही 
कारण है कि इस योजना में प्राम-पंचायतों को शिक्षा, सावेजनिक 
स्वास्थ्य, सफाई इत्यादि के समान कई आर्थिक ज़िम्मेवारियाँ 
सोंप दी गई हैं। सच पूछा जाय तो ग्राम-पंचायंत सारी यीज॑ता 
का केन्द्र-विन्दु है। केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों की कल्पना 
तो साधारण नीति का सह-सम्बन्ध प्राप्त करने की दृष्टि से आम- 
सभाओं की सद्दायता और उनका मार्गे-निर्देश करने के लिये 
की गई है । 

आम-पंचायतों के आमदनी के ज़रिये होंगे :-- 

(अ) फ़सली चन्दा--उदाहरण के लिये, हर एक फसल्न में 
गाँव के प्रत्येक हल के पीछे-४-सेर-फसली चन्दे के रूप में वसूल 
किया जा सकता है| जिन्स के रूप में इस तरह की अदायगी 
कृषकों के लिये निःसन्देह बड़ी सुविवापूर है । 

(आ) हस्त-श्रम--इस प्रकार के दान के प्रसंग हमें कॉंटिल्य के 
अथशाल्न में भी मिलते हैं । सावंजनिक सहयोग का यह एक 
घत्यन्त स्वाभाविक स्ररूप है। प्राचीन आयांवत्त में घर्मेशाल्ायें, 
ताल्नाव, कु यें आदि ग्रामवासियों के संयुक्त स्वेच्छाप्रेरिव और 
निःशुल्क श्रम से बनाये जाते थे। अतएवबं इस योजना के अन्तर्गत 
आम-पंचायते यह नियम बना सकती हैं कि गांव में प्रत्येक हल 
के पीछे मेहनत करने के ४ दिन बिना मज़दूसी लिये हुये होंगे । 
इससे 'रुपिया ओर नकद” सम्बन्धी किसी मफट के बिना पंचा« 


(.११२ ,) 


यतों-का काम बहुत कुछ सहल दो जायगा । 

(३) विवाह और यज्ञोपवीत संस्कार आदि, स्रामाजिक उत्सव 
के अवसरों पर वेयक्तिक दान | 

(ई) निर्ययाधिकार शुल्क ओर जुरमाना,- चरागाही वसूली 
और कई कामों के लिये खास अबवाबों या करों के रूप में 
विविध ग्राप्तियाँ, लेकिन ऐसे कर जिनसे के रूप में ही वक्ष किये 
जाने चाहिये ! 

इस प्रकार भारतीय अथ व्यवस्था नीचे के सिरे से पुनर्निर्भित 
होगी। अतः वह स्वस्थ और स्थिर होगी । 


र्द्ध 
उपसंहार 


यह योजना स्पष्ट लक्षित रूप से आर्थिक विकास की उन 
अन्य योजनाओं से भिन्न है जो देश के समक्ष उपस्थित की गई 
हैं इसका आधार आर्थिक पुनरंचना के उन कतिपय आदशों पर 
स्थित है जो गांधी-चिचार-घारा की विशिष्टता-पूर्ण देन दै। इसी- 
लिये इस योजना के अमल में आने और कायोविन्त' करनें के 
लिये केवल सुयोग्य और सुघर कारययकत्ताओं की ही नहीं, वर्लिंक 
नई आदशे-व्यवस्था में सुदह और अविचलं श्रद्धा रखने वाले 
नव्युवकों की भी आवश्यकता होगी । जीवित ओर आलोकित 
विश्वास पवतों को प्रकम्पित कर सकता है, उसका अभाव एँक 
फली को भी नहीं फोड़ सकेगा ) 

सादा रहन सहन और उच्च विचार! के मत में अविचल्तित 
विश्वास के स्थ यदद योजना इस देश में ही शान्ति और समृद्धि 
के युग का अवतरख नहीं कर. सकेगी, वल्कि विश्व के अन्य 
शास्ट्रों के सन्‍्मुख भी एक उदाहरण उपस्थित कर सकेगी । 

यद्द दोहराना अनावश्यक हे कि केन्द्र में वास्तविक राष्ट्रोय 
सरकार प्रम महत्व की हे। उसके बिना सारी योजना एक 
व्ययसाध्य प्रदर्शन और सगतष्णा सात्र होगी । 


भाग दूसरा 
६्‌ 
आशधिक योजना 
( उद्देश्य ) 


भारत एक निधन देश है जिसमें लगभग ६० प्रतिशत लोग 
कृषि और तत्सम्बन्धित उद्योगों में लगें हैं । देहात में रहने:वाले 
व्फैम-न क्रेवल बुरी. गूरीबी मे फंसे हुए हैं. बल्कि गहरे अज्ञान में 
भी डूबने हैं। अतएंव योजना का प्रधान उद्देश्य भारतीय ज्ुन-' 
साधारण के भौतिक एवं संस्कृतिक दर्ज को १० वर्ष के समय कें. 
अन्दर एक बुनियादी जीवनमान' तक बढ़ा देना है। चू कि इस 
योज्ञना में देहाती क्षेत्रो की भत्नाई के लिए खास महत्व है, इस- 
लिए उसमें खेती और सहायक घरेलू उद्योग धन्धों के वैज्ञानिक 
संवर्धन पर सब से अधिक ज़ोर दिया गया है। किसी भी योजना 
में राष्ट्रीय जीवन के अन्य पहलुओं की उपेक्षा नहीं की जा सको 
है। फलतः बुनियादी अथवा आधार-भूत उद्योग-घन्धों के' संस्था- 
पन पर भी यशथेष्ट ध्यान दिया गया है। वास्तव में शंष्र के आर्थिक 
जीवन का कोई भी अंग छोड़ा नहीं गया है। लेकिन जैसा कि 
शुरू के अध्यायों में स्पष्ट कर दिया गया है, इसः 'योजना” का 
अन्तभू त मौत्ञिक सिद्धान्त जनता के भौतिक, नेतिक व सांस्क- 
तिक कल्याण का मधुर-सम्बन्ध रहा है। 

बुनियादी जीवनमान 
भोतिक एवं सांस्कृतिक कल्याण के एक शिष्ट और आधार- 


( ३१५ ) 


सुत 'नजीवनसान! का अर्थ कम, से कम सात्रा सें आराम की 
वस्तुओं के साथ साथ जीवन की सारी मौज्षिक, आवश्यकताओं 
की उपलब्धि है | वे ये हैं-- 

(अ) संतुलित और स्वास्थ्रेश्रद भोजन जिसमें अन्नसार, 
खेतसार, स्निग्व पदार्थ, खंनिजद्रव्य और जीवन-तत्व 
सम्मित्रित हैं। 

पर) मौसम की विषमता से शरीर रक्षा के लिए पद्मयोप्त 
क 

(स) हर एक व्यक्ति के लिए १०० वर्गफुट के द्िसाब से रहने 
का स्थान | कर 

(द) पाठंशाला मे जाने की उम्र के प्रत्येक लड़के व लड़की 
के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बुनियादी शिक्षा; और प्रत्येक 
“्रौढ़ रत्री व पुरुष के लिए पढ़ने व लिखने का कामचल्ञाऊ ज्ञान | 

(क) अस्पताली सुविधायें-“यथोचित सामान से सज्जित 
ओषधालय यां अस्पताल में हरेक व्यक्ति की आसानी से पहुँच 
दोती चाहिए; और स्त्रियों के लिए सूतिकागृहों की परंयाप्त 
व्यवस्था होनी चाहिए। ६६ संविदा ; 

(ख) नागरिकों के लिए. सावजनिक' उपयोगी सेवायें जैसे 
डाक, बेझ्लिंग और बीमा की सुविधायें। _ 

(ग) आमोद-प्रमोद के साधन विशेषतः देहातों में जैसे' खेल 
के मेदान, लोक-नृत्य, देशी नाटच-शालायें और भजनमण्डल्ी । 

5 भोजन 

भोजन व वस्त्र सम्बन्धी आवश्यकताओं का कुछ विस्तार में 
अध्ययन करना वांछनीय होगा । 

' यह आमतौर पर मालूम है कि भारतीय आबादी के एक 
बढ़े अंश की खुराक अत्यन्त अंसतुलित और उष्णतादेयक शक्ति 
(कक्षोरिक शक्ति ) में अपूर है। डा० ऑकरॉयड के हिसाब से 


( ११६ ) 


एके प्रौद्‌ के लिए ठीक ठीक संतुलित खुराक की सामग्री सो 
रूप से निम्न प्रकार है-- 


( प्रति-दिन के हिसाब से ओसों में ) 
संतुकित भोजन भाम-अंसलुलिव भोजन 


आलीज 
दल्ले ३३ श्‌ 
तरका रियां 
(अ) बे-पत्तीदार 5 २ 
(ब) हरी पत्तीदार प्र २ 
स्निग्ध पदाथ-तेलादि. रर्‌ ्‌ 
फल्ल र्‌ ० 
दघ २ 


एक प्रौढ़ के संतुलित भोजन में ह्गभग २६०० उष्णताप्रद 
मात्रा ( कैल्ोरीज्ञ ) मिलेंगी जो साधारण स्वास्थ्य की स्थिरता 
के लिए आवश्यक हैं। डा० आकरॉयड़ के अनुसार आम तौर 
के असंतुलित भोजन मे उष्णता-प्रद मात्नायें १८०० से ज्यादा 
नहीं है । यह भी शायद आशावादी अनुमान है। प्रत्येक व्यक्ति 
की आमदनी अविश्वसनीय रूप से कम है, और, पुष्टिकर व 
सतुलित भोजन लोगों की पहुँच के बांहर है। इसके अलावा 
अपने देश की वतमान अन्य-सामग्री राष्ट्रीय आरोग्यता के मान 
को कायम रखने के लिये पयोप्त नहों है । अतः एक सु-व्यवस्थित 
योजना ओर खेती के वैज्ञानिक रीति के संवर्धन की आवश्य- 
कता है । खाद्य-सामप्री की मात्रा की वृद्धि ही पर्याप्त नहीं है; 
फसलों को उनके पोष्टिक महत्व के खास विचार के साथ 
व्यवस्थित करना दहोगा। द्रव्याथे या व्यवसायिक फर्सलों की 
चुतमान प्रथा को हटा देना होंगा। इनको बज्ञाय भू-भागों के 
अनुरूप इकाइयों की जरूरतों के अनुसांर खायात्र-फसलों” की 


( ११७ ) 


यऔजना बचाना आवश्यक होगा । 


वस्त्र 
' "जीवन की जरूरतों में भोजन ' के पश्चात कपड़ीं का स्थान 
है। अंलवायु के अलुसांर मिन्ने २ प्रान्तों के लिए आवश्यक 
कपड़े की मात्रा स्वभावतः अंज्ग अल्वगं होगी । खन्‌ १६३६-३७ 
में, हिन्दुस्तान में छई के कपड़ों की दर व्यक्ति पीछे खपत 
१४५॥ गज थी। सन्‌ १६२६ के कुछ अन्य देशों के आँकड़े निम्न 


अ्रकार थे ं 
( गज्ों सें ) 
संयुक्तराष्ट्र अमरीका ६४ 
जसेनी ३४ 
जापान २१*४ 
मिश्र १६*१ 


काँग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति और बम्बई योजनाकारों 
में भारत की वेस्न-विषयक आंवश्यऊताओ के लिए प्रत्येक व्यक्ति 
के लियें ३० गज कपड़े को उचित ठहराया है। किन्तु भारत जैसे 
निंधेत देश में जहाँ 'सभ्यत्रों' ओर “अकिश्वनों! के बोच एक 
विधारिणीय पवेषज्य उपस्थित है, ऐसे ओसतों का हिसाब 
सम्भवत:ः अमात्मक व भ्रान्तिपूरंश हो सकता है । इसे वास्ते यह 
निर्दिष्ट रूप से म्पष्ट करना बेहतर होगा कि ६० प्रतिशत गाँव के 
ज्ञोगों के लिए कपड़े की दर व्यक्ति पीछे खपत कम से कम २० 
गज द्वोनी चाहिये | यहाँ यह कहना और जरूरी है कि यह २० 
गज कपड़ा एक वर्ष टिकना चाहिये। यदि यह कपड़ा मान 
लीजिए केवल ६ सद्दीने चल्चता है, तो माँव वालों की औसत 
क्रूरत को दुगुना कर देना होगा । 

प्रति व्यक्ति आमदनी 
हिन्दुस्तान की प्रति व्यक्ति आसदनी के लिये समय समये 


( शश्य ) 


पर अलग अलग अन्‍न्दाज़ लगाए गये हैं । इस दिशा में प्रयत्क 
करने वालों में दादा भाई नौरोजी .सबे प्रथम थे, और उनका 
प्रविन्नष प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी का अनन्‍्दाज़ा २०) था। 
अन्तिम तख्रमीना डा० वी. के, आर वो, रॉब का सद्‌ १६३१-३२ 
के लिये है| उनके अनुसार अग्रेज़ी भारत के प्रति व्यक्ति पीछे 
आसदनी १५) है। । 

ऐसे तखमीने हमारे सामने आर्थिक द्वालत का यथार्थ चित्र 
नहीं रखते हैं। उनमें एक ओर तो 'लखपतियों, करोड़पतियों' कौ 
कल्पनातीत आमदूनियाँ; ओर दूसरी ओर लाखों करोड़ो! आद- 
मियो की आश्चयज्ननक तुच्छ कमाइयाँ शामित्र हैं। यद तो उस 
मनुष्य की मूखेता के समान है जिसने नदी की ऑंसत गहराई 
की माप, किनारे पर की व बीचोबीच धार की गद्दराइयों सालूम 
करके लगाई थी और जो उप्त नदी को पार करने की कोशिश में 
डूब भरा था। निसन्देह अमीर और ग़रीब की आमदनी का 
अन्तर बहुत बढ़ा है| यह अनुमान लगाया जाता है कि 'राष्द्र, 
की सम्पूण काषिक आय' का ३५ फ़ी सदी १ प्रतिशत लोगों के; 
३३ क्री सदी ३२ प्रतिशत के और ३२ फ्री सदी ६७ प्रतिशत लोस्पें 
के कब्जे में है। इस प्रकार प्रति ब्यक्ति की आमद में वृद्धि, 
हिसाब की वत्तेमान प्रणाज्ञी के अनुसार आबादी के बहुत बढ़े: 
अंश को अछूता रख, केवल घनिक वर्ग की आय की- खासी! 
तरकी के कारण हो सक्ती है । यह वास्तविकता और सत्य के 
जीवित सम्पर्क से रहित कोरे रूखे आंकड़ों का जादू होगा । 

' प्रोफेसर जे० सी० कुमारय्या अपनी भध्यप्रान्त की 

जांच समिति की रिपोर्ट (१६४२) में लिखते हैं--.|“-: 

“बिरतठृत बुनियाद पर की गई तथा ६०६ गांकों के घेरे- को 
लेते हुये हमारी जांच ज्ोगों को मिलने वाली आमदनी का निम्न 
दुब्लो; साफ तौर से जादिर करती है। कौशल-सम्पन्न जैसे बुनाई 


( ११६ ) 


में भी लोग परिवार पीछे प्रत्येक वर्ष में ४० से ७० रुपयों से 
अधिक कमाने के योग्यं नहीं हैं (“यदि कृषक की कमाई साल 
भर में औसतन एक दिन में एक आना के दिसाब॑ से हो जाती 
है तो वह अपने आप को खुशहाल मानता है | इस प्रकार हम 
बिनां किसी आपत्ति के यह कहद्द संकंते हैं कि इस प्रान्त में प्रति 
झादमी की सालानां आमदनी १९) के समीप हैं। यदि किसी 
को इस विंवररं में, जो प्रान्त के सभी जिलों को लेते हुये ज्ञांच 
की गई भिन्न मिन्न आमदनी की बाबत आश्वय जनक अविरुद्धता 
के साथ मिली हुई सूचना का परिणाम' है, अविश्वास होता दै 
तो उसे किसी भी गांव में जाना और अपने' लिए स्वयं वहाँ के 
त्ञोगों की दा्लते देखना है 

चूकि मध्यप्रान्त और बरार हिन्दुस्तान का तुलना की दृष्टि 
से एक ग़रीब सूचा हे हम इस नतीजे को ले सकते हैं कि गांवों 
में बसने वाली हिन्दुस्तान की ४० प्रतिशत आबादी की प्रति 
व्यक्ति पीछे वास्तविक आमदनी एक साल में १८ के क़रीब हे। 
निर्विवादतः यह एक अत्यन्त ही छोटी संख्या दे ज़िसकां नतीजा 
है कि प्राम-वासियों का जीवनं+मान बहुत ज्यादा गिरा हुआ 
है, और लोग ऋण में डूबे हुये हैं । इस सम्बन्ध में अंन्ध देशों 
के श्रति व्यक्ति की आमदनी के आँकड़े! देना उपयोगी होगा;-- 


देश बे फ्रीकस आ मदनी: 
( रुपयों में ) 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका १६३२ १,१८६ 
ब्रिटेन १६३१ १,०१३ 
जमनी १६२४ ४२० 
जापान १६२५ १७६ 
ख्स १६२५ १३३ 


अीडलाअकसथस कारक ापफनापकप+ कप न२२ कक कम ा८- अरब ८८. 
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( १४० ) 


कम से कमर जरूरी आमदनी 

० आकुरायद् के हिसाब के अनुसार दिन्दुस्तान में ठीक 
संतु लित ओजन का एक आदमी पीछे माहवारी खर्च लड़ाई के 
पद्विले की क्रीमतों में लगभग ६) रु० होगा | यह खचे देहात में 
अतिमास ज़्गभग ४) रु० अथवा प्रतिवर्ष ६०) दो सकता है। 
तीन आना गज की देश से गाँवों मे हरेक आदमी के कपड़े की 
खपत को २० गज के हिसाब से लगाते हुये बच्चों का वार्षिक 
खचे ३॥।) रु० या पूरे अड्ू से ४) .रु० होगा । सकान को देख 
भाल्र, औषध व्यय और अन्य मुतफर्रिक सह्दों पर चालू खच्े 
क़रीब क़रीब प्रति वर्ष प्रत्येक व्यक्ति के लिए ८) रु० आएगा । 
इसलिए हरेक व्यक्ति के वाषिक खर्च का कुज् जोड़ कम से कम 
७२) रु० होगा। जैसा पहिंले निर्देश किया जा चुका है कि. 
देहावों की बर्तेमान साल्लाता औसत आम्रदनी केवल १८) रु० 
है । फञ्ञतः हिन्दुस्तान की कम से कम ६० प्रतिशत आबादी की 
आमदनी को प्रति व्यक्ति पीछे चोगुना करना ज़रूरी होगा। 
यह प्रामो को कमोवेश अवस्था में स्वयंन्यूण सहकारी मंढल्नों में 
संगठित करने ओर कृषि और सहायक धन्‍न्धों की उन्नति के 
ईलिए वेज्ञानिक ढंग पर व्यवस्था करने से द्वी हो सकेगा । 

ग्राम-मण्डलें 
शान्तिर्नप्रेय और लोक-तंत्रीय आधारों पर भारत का पुनर्नि 

मोण करने के उद्देश्य से, पुराने ज़माने की तरह स्वंशासित ' प्राम 
मंडल्ों या ग्राम पंचायतों को स्थापित करना वांहुनीय है। ये 
पंचायेते आजकल के स्थानिक या ज़िला बोर्डा' से जिनके पास 
सीमित शक्तियाँ है बहुत भिन्न रहेंगी । जहाँ तक उनके आन्तरिक 
अबन्धे को सवाल है, वे स्वतंत्र होंगी और कम से कम बुियादी 
आवश्यकताओं के सम्बन्ध में जैसे मोजन, वस्त्र और इंमारती 


६ “१२१ ) 


सामान के लिये यथासम्भ्रव स्वय॑-पूछु 'रहेंगी। फिर भी वे 
ताल्‍लुका, ज़िला, कमिश्नरी प्रान्त-क्‌ समूचे देश से एक समान 
'नीति व हितों के मामले में सम्बन्ध-बद्ध होंगी | ग्राम-मण्डल्ों में 
सीधी निर्वांचन पद्धति व सारे प्रोढ़ों को सत देने का अधिकार 
रहेगा | लेकिन ताल्लुका, जिला और अन्य ऊँची सभाओं के 
लिए परोक्ष निवाचन पद्धति एक आम नियम होगा । ऐसे बविकेन्द्री 
भूत आर्थिक व राजनेतिक इकाइयों की खूबियाँ पिछले अध्याय 
में पहिले ही कही गई हैं । इस प्रकार हमारी योजना का मूल 
आधार गाँव की इकाई? होगी; आर्थिक पुनर्निर्माण नोचे से 
ऊपर की ओर होगा, न कि ऊपर से नीचे की ओर । 
उनके कर्चव्य 

ग्राम-पंचायतों के खास २ काम ये होंगे :--- 

(१) गांव के प्रतिनिधि-स्वरूप मालगुजारी का हिस्सा 
नियत करना और उसे इकट्ठा करनों। इस विचार-विन्दु को 
ज़मीन की, सिलकियत के सस्बन्ध में लिखते हुये बिस्तार के साथ 
अपष्ट क्र दिया गया है। 

(२) गांव में स्थात्नीय पुलिस की मदद से शान्ति व रक्ता 
को क्रायम रखता । 

(३ ) स्थानिक मगड़ों में पंचो द्वारा और मेत्रीपूर्ण 
फैसलों से न्‍्यायीय प्रबन्ध करना--वत्तेमान मुकदमेंबाजी की 
प्रथा केवल पेंचीदी व अत्यन्त खर्चोत्नी ही नहीं है; बल्कि उसने 
गाँव की ईमानदारी और सद-भावना की नींव को ही क्षति-प्रस्त 
कर दिया है । 

(४ ) बुनियादी और प्रोढ़ शिक्षा का संगठन--पाठशाल्ायें 
पंचायत के प्रबन्ध के आधीन-होंमीं । 

(४ ) दवाखानो, घरेलू अस्पतालों ओर सूतिकाग्रहों कोः 


( १९४२ ) 


ऋथांपित कर चिकित्सा सम्बन्धी मद॒द का बन्दोंबस्त करना | 


( ६ ) सफ़ाई की देख रेख तथा इमारतों, सड़कों, ताल्ाबों 
'कुओं ओर अन्य सार्वजनिक जगहो की रक्षा । 


७ ) सरकारी प्रयत्न से गांव की खेती की उन्नति | 


(५ ) पंचायत की देख रेख में साख ओर साखेतर सहकारी 
समितियों का संगठन कर गाँव के वारिज्य, व्यवसाय और 
व्यापार पर नियंत्रण रखना ! 


(६ ) कच्चे साल और उपभोग्य प्रदार्थों की सहकारी 
खरीद के लिए और खेती की पैदावार और प्रामोद्योग की 
वस्तुओं की सहकारी विक्री के लिए प्रबन्ध करना । 


हिन्दुस्तान के सहकारी आन्दोलन से अभीष्ट फल्न नहीं निकला 
है क्योंकि इसे म्राम-निवासी पर ऊपर से त्ञादा गया था और 
भारतभूमि पर इसकी जड़ जमे नहीं पाई थी। अपने सीमित ज्ेत्र 
और शक्तियों के कारण विभिन्न भ्रान्तों में के पंचायत क्रानूनों से 
भी सनन्‍्तोषजनक फल प्राप्त नहीं हुआ है । यह सत्य है कि प्राचीन 
ग्राम-मंडल-पद्धति के पुनर्जीवन को शलेः शर्ें: किन्तु स्थिरता 
पूबक बढ़ना होगा । हसको अनेक व्यवहारिक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ेगा । मौजूदा जाति-मेद और उव्यक्तिवाद की 
उन्नत अवस्था इन पंचायतों के सुचारु रूप से सम्पन्न होने के 
'शस्ते में रोड़ा अटकाएगी । लेकिन केवक्ष उनके पुंनरुद्धार में ही 
अमारतीय राष्ट्र की आशा और समृद्धि है 


कृषि 


आर्थिक पुनरंचना की किसी भी योजना का सबसे प्रमुख 
विषय कृषि की अभिवृद्धि होना चाहिये जो हिन्दुस्तानी लोगों का 
खास धन्धा है | इसके अलावा, कृषि और उद्योग-व्यवसाय में 
कोई विरोध नहीं है-वे तो एक दूसरे के परिपूरक हैं। कृषि और 
व्यवसाय को कमोबेश द्वालत में प्रथक' २ स्वतंत्र विभागों के रूप 
में मानकर, और फिर उनके अलग अलग प्रतिशतांशों को नियत 
कर, एक संतुलित अर्थ-व्यवस्था को स्थापित करने का श्यत्न 
थुक्ति-संगत नहीं है। बड़ी मात्रा के आधार भूत उद्योगों को 
छोड़कर आर्थिक योजना का उद्दश्य ऋषि और उद्योगों' को 
एक दूसरे के साथ साथ चल्लाकर दोनों को परिपूर्ण बनाना होना 
ज्याहिए जिससे कारखाने और घरेलू फेक्टरियाँ खेतों से लगी 
हुई हों श्रम की यह 'सम्ययूरकता” राष्ट्र के प्राकृतिक स्वास्थ्य 
के लिए ही सिफ़र द्वितकर नहीं है, किन्तु यह एक वास्तव में संतु- 
के ओर सुप्रभावकारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को भी क्रायम 

गी। 


भारत में कृषि की अभ्युन्नति करते समय निम्न बातों को 
ध्यान में रखना चाहिये :-- 

(१) समस्त जन-संख्यां के ल्षिए पर्याप्त 4 पुष्टिकर भोजन 
की व्यवस्था प्रधान लक्ष्य होना चाहिए। 

(२) जलवायु ओर ज़मीन की भिन्नता के साथ साथ देश 
के प्रथक २ हिस्सों सें फसलों की योजना भी अलग २ होगी । 


( शशछ ) 


(३ ) देश को यथा सम्भव खाद्य फसलों और उद्योगों के 
लिए कच्चे माल के सम्बन्ध में स्वयंपूर्ण बनाना चाहिये केवल 
अतिरिक्त पैदावार का द्वी नियात दूसरे देशों को होना चाहिये । 

( ४ ) यातायात के साधनों पर अनुचित कार्य-भांर को 
बचाने के लिए, खाद्य-सामग्री और कच्चे माज्न के विभिन्न भू- 
भांगों को भी स्वय -पर्याप्त बसाने के लिए प्रयत्न होना चाहिये। 

(४ ) व्यापारिक खेती” की वत्तेमान प्रणाली जो स्थानिक 
आवश्यकताओं पर नहीं; किन्तु दूरबर्ती बाजारों पर निर्भर है, 
धीरे धीरे सिट जानी चाहिये । हे 

(६ ) अधिक प्रयोगात्मक खेतों को, जो आदर्श खेतों? का 
काम भी देगे, स्थापित कर सरकार को खोज-सम्बन्धी काय को 
अपने हाथ में संभालना चाहिये । 


भोजन की कभी 


डा० राधाकमल्ष मुकर्जी के हिसाब से हिन्दुस्तान खाद्य- 
सामग्री के लिए एक “घटती का देश” है | उनके अनुमान निम्न- 


लिखित हैं :--* 
भारत की जन-संख्या-शक्ति, १६३४. ३२ करोड़ €&० लाख 
भारत मे खाद्य की कमी - ४१ खरब १ अरब 
ज्ष्णता देयक मात्रायें ५ 
५८ केलोरांज्ञ! हि 
बिना भोजन रहने वाले औसत मनुष्यों की 
अनुमानित संख्या ४ करोड़ ८० लाख 


हाल का बंगाल दुर्भिक्ष यद्यपि नर-निर्मित था, तथापि उसने 

इस देश में खाद्य फसल्नों की उपज को बढ़ाने की परम आव- 

श्यकवा का निर्देश किया है । हिन्दुस्तान की फसलों की औसत 
£# *कू50त फांदागगाएए 07 400 707079 4 9828 26. 

+5088%*#80॥ छा 3500४ ० (6 क्‍.,282796 0 ४००5, 4933 34, 


( १श/ ) 
उपज दूसरे देशों के आंकड़ों की तुलना में बहुत कम है :--- 


( प्रति एकड़ पौण्डों में ) 
देश गेहूँ. चाव्ल गन्ना रु 
मिश्र श्ध्श्८ रेध्ध्यग ७०३०२ ४३४ 
जापान १७१३ २७४४४ ४७५३४ १६६ 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका ८5१२ २श्८घशए. ४३,२७० २६८ 
चीन ध्य८६ २७३३ ना २०४ 
हिन्दुस्तान ६६० १२४०. ३४६४४ ८६ 


जमीन की मिलकियत ओर खमान 

भारत की बहुत सी फसलो की औसत उदब्रा-शक्ति को 
बढ़ाने के लिये कुछ क्रान्तिकारी सुधार और परिवतेन अत्यन्त 
आवश्यक हैं। भूमि का राष्ट्रीयकरण और प्राम-भूमि-मिलकियत 
इस सुधारों में सव प्रथम हैं | ज्ञमोदारी प्रथा 'मंडलीक जागीर- 
दारी पद्धति! का अत्याधिक अवशेष है और इसलिये समयोचित 
नहीं है। व्यक्तिश। किसानों को सीधे इक्तरारनामों में बाँधकर 
अधिक से अधिक मालगुज़ारी वप्तूल करने के लिए हिन्दुस्तान 
में 'रेय्यतवा्डी! प्रथा चल्नाई गई थी ।फल्नत: 'मौज़ावाड़ी' बन्दो- 
बस्त”ः अथवा “आराम-भू-मिल्रक्रियत? पद्धति को प्रचल्षित करना 
बॉलनीय होगा, जिसमें कुल लगान के सुगतान के लिए तमाम 
आम-मण्डल सामूहिक रूप से सरकार के ग्रति उत्तरदायी होता 
हे। विभिन्न किसानों के लिए लगान का हिस्सा भी मंडल” द्वारा 
निधोरित होगा, न कि पटवारी के द्वारा, जैसा कि आजकल है। 
'रेय्यतवाड़ी? प्रथा भारत के प्राचीन ग्राम-मंडज़्ों के.विघटन 
का सीधा कारण थी। ग्राम-मिल्ञकियत की श्रथा का प्रचलन 
एक बार फिर भारत के संगठित देहाती जीवन को पुनर्जीबित 
कर देगा। झ्ाम पंचायतें गाँवों की ज़मीनों का पट्टा व्यक्तिशः 
किसानों को दे देंगी ओर लम्बे पट्ट॑ तब तक चल्नते रहेंगे जब 

९. 
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त्तक कि नियत लगान नियमित रूप से अदा कर दिया जाता है। 
रूगान ओर सालगुझारी के वतंमान दरों को बहुत कुछ घटा 
देना होगा । लगान की बकाया उसी तरह से बसूल की जाएगी 
जिस तरह कि दीवानी कजैे, किन्तु बेद्खल्ली के द्वारा नहीं। 
प्राचीन भारत की तरह लगानों की अदायगी, कम से कम अंशतः 
कुल पेदावार के षष्टमांश या अष्टमांश एक नियत भाग के रूप 
में जिन्स द्वारा होनी चाहिये; नक्तद भुगतान द्वारा नहीं। 'जिन्स! 
में चुकाने की प्रथा सरकार को अवश्य असुविधाजनक होगी; 
किन्तु किसान की विचार दृष्टि से यह कहीं अधिक आर्थिक, 
न्‍याय्य और सुविधा पूर्ण होगी; क्योंकि लगान फसल की उपजञ 
के परिमाण की घटती बढ़ती के अनुसार बदलता हुआ रहेगा। 
इसके अतिरिक्त गाँव वालों को अपना लगान नकदी में चुकाने 
के लिए अपनी पैदावार बेचने को लाचार होते कम बार नहीं 
देखा जाता है। लाचारी में की गई इन बिक्रियों का प्रभाव 
कीमतो को गिराने के रूप में होता है, और समयान्तर से वे ही 
लोग उसी माल को एक बहुत ऊची क्नीमत पर वापिस खरीदने 
को बाध्य होते हैं। “जिन्स द्वारा' भुगतान खेतिहरों को बौहरों 
( साहुकारों ) के चंगुल से भी बचा लेंगे । 
जमीन का राष्ट्रीयकरण 

भमोजावाड़ी' बन्दोबस्त को प्रचलित करने से ज़मीदार, 
ताल्‍लुक़दार और माल्गुज़ार! ऐसे “निर्दिष्ट स्वार्थो' का खात्मा 
करना जरूरी हो जायगा । दूसरे शब्दों में, ज़मीन का राष्ट्रीय- 
करण करना पड़ेगा; और कृषकों और सरकार के बीच कोई 
थवीचसोर! नहीं रदहेगें। सरकार” के द्वारा जमीन लम्बे पट्टों पर 
उनको दी जायगी “जो वास्तव में उसको जोतेगे |” पिता से पुत्र 

“प्राम-मणइल । 
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को वद मिलती रहेगी । वह उसके अतिरिक्त, जो उसे खुद जोतने ' 
को तैयार है, हस्तान्तरित नहीं की जा सकेगी। अन्यन्नरवासी 
ज़मीदारों को इसमें कोई स्थान न रहेगा । निसन्देह वर्तमान 
मालिकाना अधिकारों को धीरे घीरे हटाने के लिए परिवत्ेन- 
अवस्था के वास्ते यथोचित समय मिलेगा 4' अधिकार प्रांप्र 
व्यक्तियों को जमीन पर के उनके अधिकारों की पूरी परीक्षा के 
बाद उचित हजाना भी दिया जा सकता है | त्रुटि पूर्ण क़ानून 
अथबा कठोर सूद-खोरी के कारण ज़मीन के बहुत से टुकड़े 
जलमीदारों के अधिकार में चले गये हैं। इस तरह की जमीनों 
के वर्तमान मालिक किसी मुआविज्े के अधिकारी नहीं हॉमे। 
भारी “उत्तराधिकार टैक्स” और 'मत्यु-कर! लगाकर भी जमीन 
का क्रमशः राष्ट्रीयकरण हो सकता है। जेमीन-जायदाद के 
'किसी भी उत्तराधिकार पर ऐसी जमीन के पूंजीगत मूल्य के 
&०% से कम टेक्स- नहीं. लगना चाहिये। इस ढंग पर ज़मीन 
की व्यक्तिगत जायदाद करीब क्रीब दो पीढ़ियों के अन्दर स्वतः 
समाप्त हो जायगी | 


खेतों की दर दूर की स्थिति 


- समान उत्तराधिकार वाली भारतीय क़ानून के कारण हुये 
्‌ुर दूर के छोटे खेत और उनके उपविभाग भारतीय ऋृषि की 
उबेरा शक्ति को बढ़ाने के सागे में शायद्‌ सबसे जबरदस्त रोड़े 
हैं। ऐसे पर दूर खेतों की हानियाँ अत्यन्त स्वविदित होने के 
कारण यहाँ दुहराने की ज़रूरत नहीं है। आजऊऋल हिन्दुस्तान 
के सारे भागों में औसत खेत' तीन इकड़ से ज्यादा का नहीं हे । 
१६२१ की जन-गणना की रिपोर्ट प्रति किसान पीछे इेकड-संख्या 
सम्बन्धी निम्न आंकड़े देती है :-- 


( श्शष ) 


बम्बई १२२ 
पंजाब ६२ 
अध्य प्रदेश, बरार ष्पश्‌ 
मद्रास ४९६ 
बंगाल ३९ 
विहार आर उड़ीसा ३'१ 
झासास ३९० 


युक्त प्रान्‍्त २४ 
यहाँ अन्य देशों के खेतों के आकार” को जान लेना बोधप्रद 


हो गा-- 


संयुक्त राष्ट्र अमरीका १४४ इकड़ 
डेनमाक ४० 9 
जमेनी श्श्र ,, 


इंगलेड २ 

दूर दूर के खेतों को बुराइयों को कम करने के लिए नीचे 
लिखे उपाय सुमाए जाते हैं 

(१) स्वेच्छित आधार पर सहकारी समितियों द्वारा खेतों 
की चकबन्दी जैसा कि पंजाब, मध्यप्रदेश व बरार और बड़ोदा 
में हुआ है । 

(६२) विभिन्न छोटे २ खेतों की बीच की 'मेड़ों' को निकालकर 
संयुक्त खेतों की जमीन की सहकारी खेती । इसको सोविएट 
रूस के विशालकाय सामूहिक खेतों के साथ नहीं मिल्ाना 
चाहिये | सहकारी खेती में वैयक्तिक मालिकी और संयुक्त कृषि 
इन दोनों के फ्रार्यदे'शामिल हैं 

( ३) उत्तराधिकार की वर्तेसान पद्धति सें परिवतेन । उदा- 
हरण के लिए ज़मीन एक खास आकार के बाद नहीं बंटी 
चाहिये । यदि यह न्यूनतम 'न्यून-मान लो-२० इकड़ नियत 


( १५६ ) 


हुआ है और इस बीस इकड़ के मालिक के दो बेटे हैं. जो जुदा 
होना चाहते हैं तो उनमें से एक को दूसरे भाई के हिस्से को 
खरीद लेना होगा । ज़मीन दस दस ईकड़ वाले दो खेतों में 
बांटी नहीं जा सकेगी । 

(४ ) बेमुनाफ़े के खेत फिलहाल लगान की अदायगी से 


चरी रहेंगे । 
देहातों का कर्जां 


दूसरा प्रश्न देहातों के कर्ज का पीस डालने वांला बोरू है 
जिस पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यद्यपि देशी 
साहूकार ने भारत की ग्रामीण अथे-व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण 
हिस्सा लिया है तथापि उसके अपरिचित ,लोभ और इचअत्यन्त- 
सूद-लिप्सा! की अवश्य ही कड़े से कड़े शब्दों में निन्‍्दा करनी 
पढ़ेगी। सेन्द्रल-बेक्चिग-इन्कारी कमेटी के अनुमानों के अनुसार, 
१६२६ में त्रिटिश भारत के प्रान्तों में कुल किसानों का करों & 
अरब रुपयों के आसपास था । भारत के रिज़र्त बेंक के कृषि- 
साख-विभाग ने देहाती कजदारी का अन्दाजा १६३७ में १८ 
अरब के लगभग लगाया गया था | गांव के बनिए की अति- 
व्याज-लिप्सा के अतिरिक्त, इस कज़ेदारी के कुछ कारण ये हैं- 
बेमुनाफ्रेदार खेतों की मौजूदगी, सहायक प्रामोथोग धन्धों की 
अवनति, सरकार की मालगुजारी नीति और फसलों की 
थोड़ी उपज । 

यदि भारतीय ऋषक को उसऊी वर्तमान विपत्ति, और घोर 
द्रिद्रवा से ऊपर उठाना है तो इसलिए “ऋण-परिशोध” परम 
आवश्यक है। इस दिशा में 'किसान-सहाय्य-क्रानून! और 'ऋणु- 
सममोता समितियों? की स्थापना करके विभिन्न प्रान्तों में प्रयत्न 
किये गये हैं | किन्तु यह गंभीर प्रश्न के किनारों को छूत्रा सात्र 
है। ज्यादा जोरदार और व्यापक योजना-निमोण की आवश्य- 


( १३० ) 


कत| है | नीचे कुछ सुझाव पेश किए जाते हैं :-- 

( १ ) विशेष अदालतों द्वारा ऋण के सारे दिसाय किताबों 
की सावधानी पूवक सूक्ष्म जांच होनी चाहिए; भूठे अनुचित 
कर्ज बिना किसी अफसोस के रद्द करने होंगे | बाक़ी कर्जों को 
कड़ाई के साथ घटा देना होगा। 

(२) दस साल से अधिक से चालू कोई भी ऋण जिस पर 


ब्याज नियमपूर्वेक अद। होता रहा हे पूर्णरूप में बेबाक समका 
जाना चाहिए । 


(३) ग्रामीणों के ऋण परिशोध के लिए सरकार को सम्ब- 
न्धित महाजनों को २० वर्षीय सकोरी ज़मानती पत्र देकर और 
किसानों को संशोधित ऋणो को सुविधापूवेक २० वार्षिक किश्तों' 
में चुकाने के लिए कहकर उनकी सहायता करनी चाहिए । 

(४) किसानो को ग्राम-पंचायतों, सहकारी-साख-समितिओं' 
अथवा भूमि-बल्थक-बेंकों के द्वारा कम सूद वाले लम्बे-समय के 
कर्ज़ा के वारते सुविधायें हीनी चाहिये। नये कर्जों के लिये ब्याज 
कीं ज्यादा से ज्यादा दर ६ प्रतिशत से अधिक न होनी चाहिए । 

(४ ) व्यक्तिगत सहाजनी प्रथा बन्द हो जानी चाहिए। 
सिफ़् आम पंचायतों, सहकारी समितियों, और भूमि-बन्धक बैंकों: 
को इस काम को करने की इजाजत होनी चाहिए । 

(६) कर्जों के बदले में भूमि के हस्तान्तरित करने पर. 
निश्चित पाबन्दियाँ लगा देनी चाहिए | 

बतमान करेंसी-रफीत और फ़सलों की ऊँची क्रीमर्तों 
के कारण स्थिति कुछ अंश में ठीक हुईं मालूम देती है। 
फलतः किसान अपने लम्बी मुच्त के कर्जों के कुछ अंश कों 
अदा करने में समर्थ हुये हैं। लेकिन यह अवस्था तो अल्पकालिक 

हे भौर एक लम्बी अवधि के आधार पर इस भ्रश्न को सुलमाने 
रे ज्लिए व्यवस्थित अयज्ञ करना सदा की तरह अभी भी अत्यन्त 
आवश्यक है| वस्तु: सत्य तो यह है कि कजेदारी की समस्या, 
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भारत की गरीबी के बड़े प्रश्न से एक अविच्छिन्न रूप से 
सम्बन्धित हे । इसलिए कृषि की उन्नति ओर सहायक ग्रामोग्रोगों 
का पुनरुज्जीवन देहाती कजेदारी के लिये सर्वोत्तम बीमा होगा 
जिससे किसानों की साधारण माली हालत में सुधार होगा । 
भूमि-पुनर्म्राप्ति और विलयन 

“किसानी फसलों? को' पैदावार को बढ़ाने के लिये कृषि 
योग्य बंजर भूमि को जो अनुमानतः १७ करोड़ इकड़ है, खेती 
के लिए पुनः प्राप्त कर कृषि चेत्र को बढ़ाना ज़रूरी है। इन बंजर 
ज्ञमीनों को 'जोते जाने योग्य” बनाने में कुछ वास्तविक कृठ्धिना- 
इयाँ हैं । इनमें से कुछ पू जी की. न्यूनता, अस्वस्थकारी जलवायु, ' 
पय्यांप्त एवं सस्ते यातायात्‌ का अमाव ओर सिंचाई की सुवि- 
धाञ्रों की कमी है | इसलिये उ्यक्तिशः किसानों पर भूमि की 
पुन्राप्ति के काय्ये को छोड़ना सम्भव नहीं है।यह मदत्वपूरणे 
काम सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये” ओर उसझे 
प्रारम्भिक व्यय के लिये ज़रूरी पूजी लगानो चांहिए। ..  . 

कृषि-विस्तार के अलावा ज़रूरी तथापि अब तक उपेक्षित 
समस्थे।-+ भूमि विज्लयन--पूर विशेष ध्यान देनां चाहिये। यदि ' 
इस बुराई को “बनोन्नति-विज्ञान'! और 'सम-मभूमि मेड़बन्दी” द्वारा 
रोका नहीं जाता है तो लाखों इकइ जमीन सदा के लिये बेरबाद 
दो जायगी और इस प्रकार खेती के क्राबिज्न न रहेगी । 

सिचाई 

विस्तारपूर्ण खेती के उन उपायों के अतिरिक्त, पहिले से 
खेती के अन्दर लाई गई जमीन पर भी अधिक गदरे और वैज्ञा- 
निक ढंग से खेती की जानी चाहिये। इस सनन्‍्तव्य की पूर्ति के 
लिए यह आवश्यक है कि सिचाई के क्षेत्रफत्त को बढ़ाया जाय । 
१६३६-४० में, खेती किये गये कुल २४ करोड़ ४०. लाख एकड़ों 
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के क्षेत्रफल में से, सिफे ४ करोड़ ४० लाख ६० हज़ार एकड़ों पर 
सिचाई की गई थी--२६ करोड़ नहरों के हांरा, १ करोड़ ३० 
जाख ४० हज़ार कुओं द्वारा और ६०'५ लाख दूसरे स्रोतों द्वारा 
इसका मतल्लब यह है कि वर्तमान समय में खेती किए गये कुत् 
क्षेत्रफल के सिफ़रे लगभग २३ फ्रीसदी पर सिंचाई की जाती है 
ओर शेष मानसून और बरसात की अस्थिरता के सहारे छोड़ 
दिया जाता है। अतः इस विषय में सरकार का उत्तरदायित्व 
चहुत बढ़ा हे, और इस देश में सस्ते दरों पर सिंचाई की सुवि- 
थाओं का प्रसार करने के लिए एक बड़ी रक्तम खच 
करनी पढ़ेगी | 
ऊृषि-योग्यता 

उपरोक्त सुधारों के अतिरिक्त बढ़ी हुईं उत्पत्ति के रूप में 

कृषि-योग्यता निम्नांकित साधनों द्वारा प्राप्त की जा सकती है-- 


(१) सांघारण और विशेष खाद--हमारे देश में ज़मीन का 
क्रमागत हास हुआ है। यह निम्न अंक तालिका से सिद्ध है। 
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अत: ज़मीन की उवराशक्ति को फिर से नयी करना अत्यन्त 
आवश्यक है| दुर्भाग्य वश, हमारे देश में किसानों के बाडों? 
में के खांद का बहुत बड़ा हिस्सा या तो कडों के रूप में जलाया 
जाता है, अथवा बिना इकट्ठा किए व्यर्थ नष्ट कर दिया जाता 
है। इधन के और प्रकारों का आयोजन करके इसको बन्द करना 
चाहिये | गाँवों के आंस पास की बंज़र या ऊसर जमीनों पर 
जलाऊ लकड़ी के पेड़ लगाने चाहिये। नदी और नालों के 
किनारों पर सघन वृक्षों को लगाना आवश्वक ईंधन की पूर्ति के 
अलावा भूमि को क्षय होने से भी बचायगा | मवेशियों का मूत्र 
साधारणतः व्यथे जाने दिया जाता है और मनुष्य के मलमृत्रादि 
को खाद के रूप में काम में लाने के प्रति अभी तक भी घृणा 
है । भ्रामों में अमर 'खांइई-रूप-पैखाना पद्धति! का प्रचलन हो 
जाता है, तो किसान जमीन की उवराशक्ति में बहुत बड़ी उन्नति 
कर सकेंगे | फिलहाल मरे हुये जानवरों की दृड्डियों को ज्यादातर 
दूसरे देशों को बाहर भेज दिया जाता है और किसान उनके 
खाद-सम्बन्धी मूल्य से बेखबर हैं । 

कृत्रिस विशेष खादों की तय्यारी पर भी सरकार को ध्यान 
देना चाहिये और इसे एक आधारभूत उद्योग समझना चाहिये 
जिस पर सरकार का अधिकार और नियंत्रण हो | लेकिन बड़ी 
मात्रा में ऊत्रिम विशेष खादों को प्रचलित करने के पहिले आामों 
में दी गोबर, मृत्रसलादि तथा हड्डियों से खाद बनाने की सारी 
सम्भावनाओं को ढूंढ निकालना ज़रूरी होगा । 

( २ ) पशु-सुधार बनाम यंत्रीकरण--प्रायः इमारे सारे अथ्थ- 
शास्त्रियों ने सुझाव दिया दे कि भारत में यंत्रों द्वारा खेती करना 
एक अपरिदाय्ये आवश्यकता है। लेकिन “ंत्रीय-वाध्यशक्तिः के 
उपयोग के फ्रायदों और प्रभावों का निर्णय करने के लिये यह 
ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जहाँ वाध्य यंत्रों में गेर-स्थायी खचे 
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अधिक और स्थायी खच कम है वहाँ खितेरू पशुओं के सम्बन्ध 
में अस्थायी खचे नगण्य है और स्थायी खचे काफी है। दूसरे 
शब्दों में वास्ययंत्र, यद्यपि वास्तव में काम करने के समय 
खर्चीला है, उस पर बिना काम की हालत में खर्च बहुत कम 
आता है. जब कि खितेरू पशुओं के ऊपर खच लगातार रहता 
है दाज्ञांकि उनके आराम करने के समय की अपेक्ता उनके काम 
करने के समय का खर्च कदाचित ही अधिक होबा है क्योंकि 
चाहे वे काम पर लगे हों या नहीं उनको खिलाना पड़ता है और 
उत्तकी संभांल रखनी होती हे! इसलिए जब थोड़े समय में 
बहुत ज्यादा कांम करने को रहता है, वाध्ययंत्रों का उपयोग 
अधिक लाभप्रद है । इसके विपरीत पशुओं पर खर्च बहुत कम 
आता है जब कि सालभर में उपयुक्त रीति से काम बेटा 
रहता है।! 

हिन्दुस्तान में जहाँ खेतों का आकार बहुत छोटा है यंत्री- 
करण एक मितव्ययतापूर्ण काये नंहीं होगा। अच्छे प्रकार के 
ओऔजार, निसन्देह, नितान्‍न्त आवश्यंक है; जब कि सहकारी 
कृषि प्रचलित की जांती है । 

(३ ) गौ-रक्षा--चूँ कि भारत में बड़े पेमाने पर वाष्ययत्रों 
का स्तैसाल वांछनीय नहीं हैं यह आवश्यक है कि पशुधन की 
वैज्ञानिक तरीकों पर उन्नति करनी चांहिये। इस दृष्टिकरोठा से 
गाय को सरंकार की पूरी २ रक्षा की जरूरत है क्योंकि भारत 
जैसे खेतिहर अदेश के यह एक आर्थिक इकाई है। यह किसान 
कों खेती, मिचांई और हुल्ञाई के लिंये बेल, फसलों की उन्नति 
के लिये खाद और उसके शारीरिक कल्याण के लिये पुष्टिकर व 
स्वास्थ्यप्रद दूध देती है। ' 

सैस निम्न कारणों से भारतवर्ष में!एक आर्थिक इकाई 
नहीं हैं ;-+ 
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(१) भेंस के 'पडुंबें' खेती के काम के लिये क़रीब क्रीक 
बेकार हैं । 

(२) गाय की बनिस्वत भेंस को रोग ज्यादा लगते हैं। 

(३) भेस की सार-संभाल ज्यादा रखनी होती है। वह: 
तभी खुश होती है जब उसको ,ख़ूब पानी वाला विष्ठृत चराई 
का मैदान मिलता है और जो छोटे किसान के बूते के 
बाहर है । 

भारत में गो-रक्षा और उसकी उन्नति के लिये स्वस्थ सांढ़ों 
को नस्ल बढ़ाना, दुग्बशांलाओं का खोलना तथा-चारे की फसलें” 
ओऔर चरागाहों की व्यवस्था करना आर्थिक योजना के अत्यन्त. ' 
महत्वपूरण मुद्दे हैं । 

( ४) बेहतरीन औज्ञार--यद्यपि पश्चिमी तरीकों पर हिन्दु-- 
स्तान में यंत्रीकरण की आवश्यकता नहीं है तो मी उन्नत और 
सामथ्यवान औज़ारों की ज़रूरत पर जितना ज़ोर दिया जाय 
उतना थोड़ा ही है । किसान फ्िल्लहाज्ञ बहुत पुराने ढंग के हल 
व हंगे को काम में ज्ञाता दे जिनब्रको अच्छे ढंग के ओऔज़ारों में 
बदल्ल देना निहायत जुरूरी है । 

(५) अच्छे बीज--'जेसा बोओगे, वैसा ल्ुनोगेः-एक: 
सुप्रसिद्ध कहावत है। यदि ऋषि-फ़सलों की उन्नति करना है तो 
अच्छे बीजों का प्रबन्ध जरूरी है । 

(६ ) कृषि-बीमा--जेसा कि आम तौर पर कई योरोपीय 
देशों मे हे, दुष्काल, बाढ़, जलाभाव, दिमतुषार, कष्टप्रद बीसा- ' 
रियाँ और पशुओं के रोगों के लिये भारतीय किसान की सरकार 
द्वारा बीमा कराना जुरूरी है। किसानों को अपने भाग को अदां 
करने की इजाजत “जिन्स” में होनी चाहिये । कृषि बीमाओं की 
जिम्मेदारी प्रान्तीय सरकारों पर रहनी चाहिये । 
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( ७ ) सहकार--इन सबके ऊपर, भारतीय कृषि का यथो- 
चित विकास सहकारात्मक उद्योग में है। ग्रामीणों के अन्दर 
'सब प्रत्येक के लिये, और प्रत्येक सबके लिये” वाली भावना को 
चर कर लेना चाहिये। भारत का सहकारी आन्दोलन अब तक 
असफल रहा है, प्रधानतः इसलिये कि उसकी वृद्धि अन्दर से 
नहीं हुई है। प्राम-मंडल्षों के पुनरुत्थान से, जो सहकारिता के 
७ गा स्वरूप थे, एक बार भारतीय कृषि समृद्ध होकर 

गी। 


० 
कृषि के सहायक उद्योग-पन्धे 
पश्ु-पालन-व्यवस्था ह 

पशु-सम्पत्ति के सम्बन्ध में भारत सबसे धनी देश है| 
हिन्दुस्तान के पशुओं की संख्या का कुल जोड़ ( वर्मा और देशी 
रियासतों समेत ) जैसा कि १६३४ की गणना से प्रगट हे 
क़रीब २ ३६ करोड़ था, उसमें बेल और भेंसा जाति की क्रमश 
संख्या १६ करोड़ ८० लाख थी | पर पशुओं की किस्म बहुत 
खराब है जिसके फलस्वरूप उनसे प्राप्ति, खासकर दूध के विषय. 
मे, अत्यन्त कम है। हिन्दुस्तान के पछुओं की खराब हालत के 
कुछ कारण निम्नलिखित हैं 

(१) चूरी-चारे की कमी-- संयुक्त खेती” अथोत्‌ फेर बदल 
के साथ वैज्ञानिक ढंग पर खाद्य और चरों की दोनों फसलों की 
खेती वांछनीय है । गांव के चरागाहों का भी उद्धार और विस्तार 
करना चाहिये | 

(२ ) अवैज्ञानिक नस्लोस्पत्ति और स्वस्थ सांडों की कमी । 

(३ ) पशुधन की “डउणोत्पत्ति! के रूप सें सहायक धन्धों का 
अभाव, यथा दुग्धशाला खोलना, चमढ़े को कमाना ओर उसकी 
चीज़े बनानों, हड़ी का सामान बनाना आदि | अगर इन धन्धों 
को बढ़ाया जावा है तो पशुओं को रखना अधिक लाभदायक 
होगा और उनको अच्छा खाने को मिलेगा और उनकी देख 
भात् ज्यादा होगी । 


-( शैशे८ ) 


दुग्धशाला खोलना 

यह व्यवसाय भारतीय किसान की केवल आर्थिक अवस्था 
'को ही नहीं सुधारेगा, किन्तु यथेष्ट और शुद्ध दूध की पूर्ति के 
'अश्न को भी हत्न कर देगा । डेयरी को वस्तुओं की सालाना नक्तद्‌ 
कीमत का अन्दाज़ा ४०० करोड़ रुप्यो के ऊपर लगाया गया है। 
अन्य देशों की तुलना में हिन्दुस्तान अपनी दूध की उत्पत्ति की 
मात्रा में संयुक्तराष्ट् असरीका के बाद दूसरे नम्बर आता है। 
उसकी उत्पत्ति ब्रिटेन की उत्पत्ति से चौगुनी, डेवमा्क की से 
'पंचगुनी और आस्ट्रेलिया की छःगुनी से ऊपर है। दूध के इस 
बड़े परिमाण के बाबजूद इस देश के अन्दर की खपत उन सर्वे 
देशों से, जिनके आंकड़े मिलते हैं, सबसे नीचे की गिनती में 
आती है ।* भिन्न भिन्न देशों में फ्री आदमी दूध की खपत के अंक 
नीचे दिये जाते हैं :-- हे 


( झोन्सों में ) 
न्यूज़ीलेन्ड दे 
आस्ट्रेलिया 28 
डेनमाक ४० 
ग्रेट ब्रिटेन ३६. 
संयुक्तराष्ट्र अमरीका श््‌ 
हिन्दुस्तान ७ 


डा० राइट के अनुमान-अंकों के अनुसार भारत में दूध का 
“उत्पादन कुछेक सालों के अन्दर कम से कम दुगना दो जाना 
चाहिये। 
अतएव यह आवश्यक हे कि भारत के आमों और नगरों में 
सहकारी आधार पर दुग्धशालायें खोली जानी चाहिये। गांधी 


+२९७००४८६७०३ 036 40९ए९०क्फशथाए ० 06 (६४९ 270 0977 
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जी के दिशा निर्देश में, अखिल भारतवर्षीय गौ-सेवो-संघ, सेवाआाम 
ने हिन्दुस्तान में ६ध-व्यवसाय के पुनरुद्धार और प्रसार के इस 
महत्वपूर्ण किन्तु कठिन काम में अपने को ल्ञगा दिया है । संघ के 
'हिसाब के अनुसार एक आदश ओर लाभप्रद डेयरी में ४० गायें 
होनी चाहिये । एक गाँव के किसान एक अच्छा साँड खरीद 
कर ओर गांयों के लिये एक सादा ओसारा” बना कर अपनी 
अपनी गायों को एक सहकारी डेयरी के रूप में एक साथ 
मिला कर रख सकते हैं | इसका प्रबन्ध बारी बारी से अवैलनिक 
रूप मे किया जा सकता है । दूध के अलावा, डेयरी घी, मक्खन 
ओर मलाई भी दे सकेगी । घी और दूसरी गो-रख-सामग्रियों 
में कर के प्रश्न पर राष्ट्रीय सरकार को विशेष ध्यान देना 
चाद़िये । 

दूध की दृष्टि से, गाय को मेंस की अपेक्षा निम्न कारण्यों से 
'पसन्द करना चाहिये-- 

१, एक भेंस एक अच्छी हिन्दुस्तानी दुधारू नस्ल की गाय 
की अपेक्षा ओसतन एक साल पीछे तय्यार होती हे । 

२. ठंट अवस्था यानी दूध देवा बन्दू करने के समय से 
अ्याने तक का समय गाय की अपेक्षा तिगुने से ज्यादा हे । 

३. एक अच्छी गाय एक भेस से दूध भी अधिक देगी | 

४. भेंस को ठण्ड और गर्मी ज्यादा सताती है, जिसका 
असर दूध की उत्पत्ति में खराबी लाता है; किन्तु गाय के साथ 
यह बात नहीं हे 

भेस के रखने के पक्च में सिफे एक चीज़ हे कि उसके दूध 
में गाय की अपेज्ञा प्रतिशत चिकनाई बहुत अधिक होती है 
लेकिन इसमें भी एक अच्छी गाय भेस को मात कर देती है 
इसके अलावा गाय के दूध का जीवन-तल्व-मूल्य भेत के दूध की 
अपेक्षा अधिक है :०«« 








अकलाल| %. के [बी | हे 8. ए्‌० बी० सी० | डी० | इं० 
माय ययय यय य य य्‌ 
मेंस ययय य्‌ य य | % 


इस प्रकार गाय के दूध मे भैंस के दूध से जिसमें 'ई! जीवन 

तत्व बिल्कुल हे ही नहीं, 'बी” जीवन-तत्व भी ज्यादा है। 
चमड़े को कमाना ओर उसकी चीजें बनाना 

दूध के काम के अतिरिक्त प्रत्येक गाँव या गाँवों का एक 
समूह चप्पल, जूते, सूटकेस व अन्य चमड़े की चीज़ों को बनाने 
के लिये एक चमड़े का कारखाना खोल सकता है | गाँव के भरे 
हुये पशुओं की खाल्न व चमड़े का उपयोग इस काम में हों 
सकता है। यह अनुसान लगाया जाता है कि भारत में प्रत्येक 
वर्ष १ करोड़ ३० लाख के बराबर पशु भरते है आजकल अपने 
मालिक के लिये मरा हुआ जानवर एक बोक है जिसे हृटवाने 
के लिये उसे कुछ ख्च करना पड़ता'है । चमारों को चमड़ा पा 
लेने की फिक्र रहती है लेकिन शेष ल्ञाश स्थान में गन्दगी पैदा 
करती हुई बेकार है। इसके अलावा चमारों का चमड़ा शोधने 
का देशी तरीका वैज्ञानिक नहीं है। इसलिये अगर भाम- 
चर्माल्य वैज्ञानिक ढंग पर शुरू किए जाते हैं वो वे हमारे गाँवों 
सें एक फ्रायदे का सहायक धन्धा का रूप ले सकते हैं। मृतक 
जानवरों के बालों, हड्डियों, सोगों, दातों, खुरों, तन्‍्तुओं, चरबी, 
। खून और तांतों से भी उपयोग वस्तुयें बंनाई जा सकती हैं। 
इस दिशा में वंधों के नालंबाड़ी आश्रम का चर्मालय सफल 
अयोग करता आया है । 


( १४१ ) 


फलों की खेती 

हिन्दुस्तान में फल्लों के व्यवसाय की बहुत ज्यादा उपेक्षा 
की गई है । जहाँ तक आँकड़े प्राप्त हैं, फलों की खेती का क्षेत्रफल 
लगभग २४ लाख इकड़ है । जलवायु की भिन्‍नता के कारण 
सारे संसार को मालूम प्रायः सभी प्रकार के फलों की 
पैदावार हिन्दुस्तान में होती है। लेकिन फलों की खेती आज 
अनाड़ी और अकुशल लोगों के हाथ में है । खेती और दुग्घ- 
मंदिरों के साथ साथ ग्रामों में अगर बगीचे लगाए जाते हैं और 
उनका विस्तार होता है तो किसानों को अपने खाने के लिये न 
केवल ताजे फलों ही की प्राप्ति होगी किन्तु वे अपनी अल्प 
आमदनी में उपयुक्त वृद्धि करने में भी सम हो जायेंगे। 

निसन्देह हमारे देश मे--विशेषकर देद्वातों में फल्नों के रक्षण 
ओर (23 डिब्बों में बन्दकर अच्छा रखने के धन्धों के लिखे 


काफ़ी | ( 
शाक सब्जी की खेतीबाड़ी 

हरी पत्तीदार और बे-पत्तीदार तरकारियों के पौष्टिक भूल्य 
का जितना अन्दाज़ किया जाग्र वह थोड़ा ही है। फिलहाल 
किसानों द्वारा तरकारियों की खेतीवाड़ी अत्यवस्थित और 
अवैज्ञानिक है । इसलिये तरकी के लिये काफी गुश्लायश है । 

वन-उद्योग 

वन भूमि का कुल क्षेत्रफल करीब ८ करोड़ ६० लाख है। 
यह त्रिटिश भारत के कुल ज्षेत्रफत्न के ७ वें हिस्से के बराबर है |. 
भारत के जंगलात-सम्बन्धी साधनों की आर्थिक सम्माव्यताओं 
की अभी तक पूर्ण रूप से खोज नहीं की गई है ।” बन-व्यवसाय 
की समुचित उन्नति के लिये कागज़ की लुगदी बनाने, तारपीन 
निकालने, तेल, गोंद, राल और रेंगाई का सामान आदि तैयार 
करने के लिये व्यवस्थित अन्वेषण काय्ये की आवश्यकता है | 

२७ 


& 
घरेलू उद्योग-पन्धे 


जैसा कि पिछले अध्यायो में पह्चिले ही जोर दिया जा चुका 
है,'कैम से कम, उपभोग्य पदार्था' के उद्योगों के सम्बन्ध में, ग्राम- 
संडलों में अधिक से अधिक स्वयंपूर्णता की प्राप्ति भारत में राष्ट्रय 
योजना का प्रधान उद्देश्य होना चाहिये | स्वयं-पर्याप्रता की इका- 
इयाँ, अवश्य ही, अलग अलग उद्योगों के सम्बन्ध में भिन्नता 
लिये हुये होंगी | कुछ मामलों में एक गांव या एक ताल्लुका एक 
इकाई हो सकती है, और दूधरों में एक ज़िला या एक कमिश्नरी, 
अथवा एक पूरा प्रान्त भी एक स्वयंपू्ण आर्थिक इकाई बन 
सकता है| भारत की देहात सम्बन्धी अर्थ-व्यवस्था में नीचे 
लिखे घरेलू उद्योग-धन्धों को प्रमुख स्थान रहेगा :-- 

(१) खादी-प्राचीन काल से ही कातना और बुनना भारत 
के राष्ट्रीय उद्योग रहे हैं | इंसा से २,००० वर्ष पूर्व के पिरामिडों में 
सुगंधित द्रव्यों से रक्षित शव (ल्ाशें) बढ़िया से बढ़िया भारतीय 
मलमल्त में लपेटे हुये पाये गये हैं। कोटिल्य के अथेशाश्र” में 
कताई और बुनाई की रीति के कई विस्तृत प्रसंग मिलते हैं। 
भारतीय हाथ-कते और द्ाथ-बुने कपड़ों के नफ्रीसपन ने संसार 
व्यापी यश ओर कीति प्राप्त की थी। रोम के शाद्दी दरबारों की 
बेगसें अपने आप को भारतीय रेशम से सुशोभित करने में 
आनन्द का अनुभव करती थीं। ७३ वीं इसवी सन्‌ प्लिनी भारत 
के वस्त्र-निम्मांण के व्यापार से सुपरिचित मालूम होता था, 
ओर उसने बंगाल की ( खासकर ढाका की ) मलमलों के उत्तम 


( १४३ ) 


चढ़ियापन की प्रशंसा की थी। फ्रेन्च यात्री टेवरनियर जिसने 
१७ वीं शताब्दी के द्वितीय व तृतीय चतुथाशों में भारत की ६ 
बार यात्रा की थी, अपनी भारत की यात्राय” नाम की पुस्तक 
में हमें बताते है कि हिन्दुस्तान में अपने दूत-तिवास से फारस 
लौटते समय किस प्रेकार मुहम्मदअल्ली बेग़ ने बादशाह शफी 
को बहुमूल्य हीरों से अलंकृत एक शुतुरमुर्ग के अंडे के आकार 
वाले नारियल की भेंट की थी, और जब उसे खोला गया तो 
उसमें से ६० हाथ ( ३० गज ) लम्बाई की और इतनी नक्तीस 
मलमल की एक पगड़ी निकरांज्षी गई कि आप उस चीज़ की जो 
आपके द्वाथ में थी सुश्किल से ही शिनाख्त कर पाते ।”*अ्र्नेजी 
काल के पहिले भी किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिये 
कताई और बुनाई एक अंश-कालिक काम के रूप में सबेत्र चालू 
थी | किस प्रकार इरादतन्‌ और चालाकी से इस बड़े राष्ट्रीय 
व्यवसाय का नांश और मूलोच्छेदन इस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा 
किया गया-यद्द एक व्यथा और आहों की एक शोचनीय 
कट्दानी है | पुनः किस प्रकार कम्पनी-कसेचारियों के अकथनीय 
अत्याचार ने ढाका की मंलमत बुनने वालों को अपने अंगूठे 
काट डालने को वाध्य क्रिया--यहद भी एक ऐसी दुःखपूर्ण गाथा 
है जिसे यह देश कभी भूल नहों सकता है। लेकिन राष्ट्रीय 
इतिहास के इन विषरणों का विस्तृत उल्लेख इस पुस्तिका के 
अभिप्राय के लिये असंगत होगा | इतना ही कहना परय्याप्त है 
कि अंग्रेज सौदागरो के आने के पू्े, जो बाद में इस अभागे देश 
के स्वामी बन बेठे, हमारी राष्ट्रीय अथ-व्यवस्था में खादी के 
व्यवसाय का एक अभिमान पूर स्थान थां। आज कताई आय: | 
बिलकुल ही मिट गई हे | मिल के सूत का करघों द्वारा बुनना 
अब भी प्रचलित है । लेकिन बुनकरों का कवाई की मिल्लों पर 
निर्भर रहना खतरे से भरा हुआ है। अपनी मिली हुई नीति” 


( १४४ ) 


के एक ही आधात से मिल मालिक बुनकरों को कमी भी खत्म 
कर सकते हैं। 

गांधीजी के अथक ओर निरन्तर प्रयत्नों को धन्यवाद, जिनके 
फलस्वरूप खादी बनाने कां राष्ट्रीय व्यवसाय एक बार शरमें: 
शने: पुनरुज्जीवित किया जा रहा है। अखिल भारतीय चर्खासंघ 
का काय्ये वास्तव में बहुत उपयोगी ओर सराहनीय रहा है। 
१६४० की रिपोर्ट से प्रगट है कि १३,४४० से ऊपर गांवों में फेल्ले 
हुये २,७५,००० कतेयों और बुनकरों ह्लरा ६५,५४१,४७८ वर्गंगज 
खादी तय्यार की गई थी | कतयो और बुनकरों को मिल्ली हुई 
कुल सज़दूरी की रकम २४,८५,६०६ रु० थी । 

लेकिन खादी प्रचार का मन्तव्य शहरी लोगों के लिये सज- 
घज की फेन्सी खादी मुदृय्या करना ही नहीं है, जो मित्र के 
कपड़ों से बाजी लेगी और इस अकार दूसरे व्यवसायो की तरह 
कुछ कारीगरों को काम देगी, बल्कि उसे खेती का एक पूरक 
“धन्धा बनना है । उसे इस मन्तव्य की पूर्ति करने के अभिप्राय 
मे अपने पैरो पर खड़ा होना है, और इसका उपयोग प्रामों में 
अवश्य फेल्नना चाहिये। जिस प्रकार गांव के लोग अपनी रोटी 
या अपना भात बना लेते हैं, ठीक: उसी तरह अपने निजञ्ञजी उप- 
योग के लिये उन्हें अपनी खादी स्वयं तय्यार कर लेनी चाहिये । 
उनकी ज़रूरत से यदि कुछ अतिरिक्त खादी है तो वे उसे बेक्त 
सकते हैं ।”* 

अखिल भारतीय चर्खा-संघ ने मुझे जां तथ्य और आंकड़े 
दिये हैं उनसे रंचभात्र संदेह के बिना सिद्ध है कि हमारे गाँव 
कपड़े के बारे में केवल स्वयं परिपूर्ण ही नहीं हो सकते हैं, बल्कि 
शहरों के लिये अतिरिक्त खादी भी बना सकते हैं | इस द्विसाव 
के आंकड़े निम्नलिखित हैं :--- 

बछलणाग्पर्भट३ ० छफछठ, एब्छव स्याए 7 र पछग्तप्रक्रागा- 
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हिन्दुस्तान के एक गाँव की औसत आबादी का हिलाब 
४०० है | २० गज्ञ प्रतिवर्ष की दर से एक गाँव के लिये कुछ 
१०,००० गंज खादी की ज़रूरत होगी। एक वर्गंगज्ञ कपड़ा 
बुनने के लिये चार “गुण्डों! सूत चाहिये। इस हिसाब से गाँव 
के लिये आवश्यक कपड़ा तय्यार करने में ४०,००० गुर्डियाँ 
ज़रूरी होंगी | साधारणतया एक आइसी १६ “काउन्ट” की एक 
गुण्डी का खसूत तीन घंटे में कात सकता है | इसलिये सारे गाँव 
को सिफ १,२०,००० घंटे कातना होगा | यह मानते हुये कि $ 
साल से नीचे के बच्चे, अशक्त, रोगप्रस्त और लूले लगढ़ों के 
समेत २४ प्रतिशत कार्म करने में असम हैं तो ३७४५ निवालियों 
को तमास गाँव के लिए कातना पड़ेगा । इस प्रकार एक व्यक्ति 
को सात्न भर में सिफ़ ३९० घण्टे कावना होगा । इसका मतलब 
यह है कि अगर हर एक समर्थ-शरीर व्यक्ति १ घण्टा प्रति दिन 
कात ले, तो वे गाँव के लिये आवश्यक कपड़ा आसानी से 
उत्पन्न कर सकते हैं | पर, यदि बे चाहें, तो गाँव वाले बुनियादी 
मदरसों के स्लो ओर बच्चों को शामित्न करके ओसतन २ धणस्टे 

श्रतिंदिन काव सकते हूँ। इस प्रकार भारत के गाँव वस्त्र के 
सम्बन्ध में सिफे स्वय॑-पर्याप्त ही नहीं हो सकते, बल्कि शहरों के 
उपयोग के लिये अतिरिक्त कपड़ा भी पैदा कर सकते हैं । 

बादी को उत्पत्ति के लिये ज़रूरी सामाव अपेक्षाकृत बहुत 
सस्ता हे । जहाँ तक बुनाई का सम्बन्ध है, एक बुनकर साल भर 
में ६००० गु डियाँ बुन सकता है। अतएब पूरे गाँव के लिये 
कपड़ा बुनने में सात बुनकर काफी होंगे । 

(२) कागजु बनाना--भोजन, वस्त्र और घर के बाद 
आधुनिक जीवन को चौथी सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत कागज का 
उपयोग है । इस दृष्टि से'घरेलू धन्घे के रूप में कागज बनाने के 
महत्व का कोई भी अनुमान अत्यधिक नहीं है। अखिल भारत 
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वर्षीय ग्रामोद्योग संघ कई प्रान्तो मे वैज्ञानिक तरीकों पर इस 
व्यवसाय को पुनजीबित और संगठित करने की कोशिश करता 
, रहा है | कागज बसाना एक सादा घन्धा है जिसमें थोड़े समान 
की जरूरत है और जो घर में बच्चों और स्त्रियों की शक्ति के 
अन्दर है | हाथ के बने कागज को मित्र के बने कागज के 
मुक्ताबिले में लाने का इरादा नहीं है, लेकिन अगर यह घन्धा 
' चत्नाया जाता है, तो इससे ग्रामीणों को आसानी से कुछ घन 
मिल सकता है। कागज बनाने के लिये नीचे दिये हुये कच्चे 
पदार्था' का उपयोग हो सकता है :--निकम्मी रुई और उसके 
चिथड़े, पटसन, अलसी के रेशे, रहो हुआ पाट, धान- 
तिनकियों, बाँस, केले के तने के रेशे, इंख के डंठज्ञ और उसकी' 
छू छ-खोइयाँ, कागज की रह्दी और घास । 

(३) तेल निकाज्ञना--इस देश में तेत्न के कारखानों की' 
वृद्धि के बाबजूद, देशी कोल्हू या घानियाँ अभी तक अपनी! 
स्थिति क्रायम रखने में समथे रही हैं। इस व्यवसाय के लिये 
थोड़े सामान की ज़रूरत है, और यदि हमारे गाँवों मे इसके 
उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाय, तौ यह न केवल हमारे 
किसानों को अपनी अल्प आमदनी को बढ़ाने योग्य ही बना 
सकता है, बल्कि उनको अधिक पोषक तेल भी दे सकता है । 
वैज्ञानिक प्रयोगों ने यह दिखला दिया है कि मिल के तेल में 
घानी के तेल की बनिस्वत कम जीवन-तत्व हैं । अखिल भारत- 
वर्षीय आमोद्योग संघ ने गाँव की घानियो के कई प्रकारों मे, जोः 
आज भिन्न-भिन्न प्रान्तों में मौजूद हैं, सुधार करने का प्रयत्न 
किया है। यद्यपि बढ़े पैमाने की उत्पत्ति के फ्रायदों के कारण 
मील का तेल घानी के तेल की बनिस्बत सत्ता हो सकता है, तो' 
भी अपने रुपयों से पूं जीपतियों की जेब मरने के बजाय, अपने. 
निद्धी घानी-तेल्व का उपयोग करके, अपने ही गाँव के लोगों को! 
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सहायक घधन्धा दिलाना ग्रामीणो के व्यापक हित की बात है । 

अखिल भारतवर्षीय ग्रामोद्योग संच ने 'मगन-दीप' नाम की ' 
तिली या अलसी के तेल से जलने वांली लालटेन का आविष्कार 
किया है। आा्मों में देशी तेल-ठ्यवसाय की इन्नति के साथ साथ 
“हरीकेन? लालटेनों में मिट्टी के तेत् का स्तेमाल भी बन्द किया 
जा सकेगा । 

(४ ) धान से चावल निकांलना--यह एक निर्णय के रूप 
में सिद्ध हो चुका है कि मील द्वारा साफ करने की रीति से 
चमकाये गये चाबल में खाद्य-मूल्य बहुत कुछ कम हो जाता है। 
जैसा कि हिन्दुस्तान की सरकार की स्वास्थ्य-पत्रिका संख्यां २८? 
में संकेत है--'मील मे कूटे हुये चावज्ञ की बाहरी पढ़तें नष्ट हो 
जाती है जिनमें अनाज के मांडो वाले हिस्सों से श्रन्नसार, 
खानिजज्ञार और जीवन-तत्व अधिक रहते हैं। ख्रात तौर से 
थी' जीवन तत्व का कमी के परिणाम बहुत गम्भीर होते हैं। 
शोथजावीय ( बेरी बेरी ) रोग की व्यापकता प्रधानतः चमकदार 
चावलों में बी' ज्ीवन-तत्व की कमी के कारण ढेैँ। मील को 
मंशीन से साफ किये गये चाबल की अपेक्षा हाथ से कूटे हुये 
चावल के अन्तंगंत अन्नसार ( प्रोटीन ), दाह्म तात्विक पदार्थ 
विशेष ( फार्कोरस ) चूना और लौद्द भी अधिक मिलते हैं। 
इसके सिवा, जहाँ तक खुदेरे बिना चमक के चांवल का सम्बन्ध 
है मील की मशीन के मुकाबले हाथ की कुटाई की ल्ञागत श्रायः 
समान है । अतएवं आर्थिक दृष्टिकोण से भी धान से चावल 
निकालने के व्यवसाय को प्रोत्साहन देना सुसम्मत होगां । 

दुर्भाग्यवश, भारत में चावल्न की मोलों की उन्नत बिल्कुल 
चकित कर देने वाली रही है । उन्होंने जनता के स्वास्थ्य को दी 
क्षति नहीं पहुँचाई है, वल्कि एक बहुत बड़ी संख्या सें "ेगों से 
रोज़गार छीन लिया है | इसलिये वांडनीय यह है कि सरकार 


( रेह८ ) 


को चांवज्न की मीलों को बन्द कर देना, या कम से कम, उनके 
कषैन्न व बाज़ार को सखती के साथ सीसित कर देना चाहिये। 
सरकार को यह भी देखना चाहिये कि आज कल की अपेक्षा धान 
की मिल्लों द्वारा सफाई कुछ कम हो चू कि चावल हमारे देश के 
लाखों लोगों का मुख्य भोजन है, सरकार इस महत्वपूर्ण अश्न 
की के नहीं कर सकती है। नीचे दिये अंक मेरी बात को स्पष्ट 
कर देंगे ।* 


चापतल 
हाथ-कुटा- मशीन-कुटा- द्वानि प्रतिशत 
फ़ारफोरस ०*२३ ०*१ हे ४9 
चुना ७" ०छे३ ७०१३ ७० 
लौह (बंगाली किस्म). २'२ १९० 


धर 
(४ ) दूसरे विविध घरेलू उद्योग-घन्धों में नीचे लिखे शामिल 
ये जायेंगे :-- 


इख, खजूर या ताड़फलों से गुड़ बनाना, मधु-मक्खियों का 
पालना, साबुन बनाना, आटा पीसना, मुर्सी पालना, बढ़ईगोरी, 
लोहारी-सोनारी, दियासलाई का व्यवसाय, मिट्टी के बर्तन 
बनाना, खिलौने बनाना, चाकू-केची बनाना, बांस और बेंत का 
काम, रस्सी बटना, खपरेल और ईंट बनाना, काँच का काम 
ओर चुूड़ियों बनाना । 

राष्ट्रीय सरकार को गुड़ बनाने और आटा पीसने के धन्धों 
की उन्नति पर विशेष ध्यान देना चाहिये। राष्ट्र की स्वास्थ्य की 
दृष्टि से यह वेज्ञानिक तौर पर सिद्ध हो चुका है कि गुड चीनी 
से अधिक पोषक है और हाथ से पिसे हुए आटे में चक्की से 
पिसे हुए आटे की अपेक्षा अधिक जीवन-तत्व होते हैं । इसलिए 
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चीनी और आटे की मिलों को सीमित और नियंत्रित करना | 
जरूरी है । 
यह दावा नहीं किया जाता है कि ऊपर दी गई सूची पूर्ण 
। स्थानीय अवस्थाओ और आवश्यकताओं के अनुसार हमारे 
आमों में और भी व्यवसाओं की आंसानी से उन्‍नति की जां 
सकती है । 
सरकारी मदद 


सरकार को, घरेलू उद्योग-घन्धों के पुनरुजीवन को, अपने 
ओऔद्योगिक कार्य-क्रम और योजना को मुख्य आधार मानना 
चाहिये। उसे गाँव के कारीगरों को निम्न प्रकारों से सहायता 
देनी चांहिये :--- 

( १ ) साख-सहकारी समितिओं के द्वारा कम ब्याज पर 
रुपया उधार देने की सुविधायें प्रदान करना । कारीगरों को 
कच्चा माल खरीदने के लिए, उससे भरने के लिए और उसे तैयार 
की गई चीज़ों को रखने के लिये द्रृष्य की आवश्यकता रहती है। 

( २ ) बुनियादी सदसों और ग्रौद़ शिक्षाशालाओों में उपयुक्त 
विशेष-व्यवसायिक शिक्षा-प्रदान करना । 

( ३ ) घरेलू धन्धों की यंत्र-सम्बन्धी योग्यता को बढ़ाने के 
लिये और उसके ज्षेत्र को फैलाने के अभिश्राय से 'अन्वेषण- 
कार्याज्यों? को स्थापित करना । इस तरह के अन्बेषण काय्य 
केईनतीजों का लाभ आसम-पंचायतों द्वारा कारीगरों को मिलना 
चांहिये । 

(४) आझ्ामों में न पैदा किये जाने वाले कच्चे माल की 
सामूहिक खरीद का प्रबन्ध करवा | 

(४ ) सहकारी विक्रीकरण-समितिझो को अतिरिक्त माल 


( १४५० ) 


को लाभग्रद्‌ कीमतों पर कस्बों में बेचने के लिये सद्दायता करना! 
(६ ) बड़े-बड़े व्यवसायों के मुकाबिल्लों में संरक्षण । 


(७ ) हाथ-बनी चीज़ों के लिए रेल्ों और जद्दाज़ के फिरायों 
में रियायत | 


(८) अगर आवश्यक हो तो मिलों पर टेक्स लगाकर 
घरेलू उद्यगों को सरकारी सद्दायता प्रदान करना । 


१० 
बुनियादी धन्‍्धे 

जैसा कि दम पहिले ही देख चुके हैं, इस योजना के अनु- 
सार उपभोग्य पदार्थों की प्राप्ति खासकर घरेलू उद्योगों के द्वारा 
होगी। लेकिन आज़ाद हिन्दुस्तान में कुछ बुनियादी या 
आधार भूत व्यवसायों को ससुन्नति की उपेक्षा नहीं की 
जायगी। बुनियादी घन्धे घरेलू कारखानों की बढ़ती ओर 
विकास को रोकेंगे नहीं; किन्तु सहायता पहुँचायेंगे। नीचे 
लिखे वुनियादी धन्धों पर विशेष ध्यान दिया जायगा-- 

( १ ) संरक्षण व्यवसांय [| 

(१ ) चाल्चक-शक्ति--जत्न व ताय सम्बन्धी विद्युत | 

(३) खदानी, घातु-निर्माण और बनरक्षण--लौह, 
स्टील, कोयला, खनित्र तेल ओर लकड़ी । इसमें कच्ची घातु 
की खान्यें का काम सम्मिलित है। 

(४ ) मशीनरी और मशीन के ओऔज़ार--विशेष कर 
खेती और घरेलू व्यवसायों के लिये उत्तम छोटी २ कलें। 

( ४ ) भारी इन्जीनियरी--जहाज, रेल के इंजन, मोटर 
गाड़ियों और हवाई जहाज । 

(६ ) रासायनिक--भारी रसायन-खासग्री, विशेष खाद्दें 
और बनी हुईं औषधियाँ। 


यद्यपि गांधी जी श्रट्ल शातिवादी ओर श्रहिंसा में पका 
विश्वास करने वाले हैं, तथापि बे इतने व्यवहार कुशल हैं कि वे 
मानते हैं कि स्वतन्त्र मारत को सशस्त्र संरक्षण की ग्रावश्यकता हो 
सकती है । 


( रशर ) 


बिजली--बुनियादी और बड़े धन्धों के विकेन्द्रीकरण को 
युद्ध और बमबाजी के खतरों ने ज़रूरी बना दिया है। अतएव 
इस प्रकार के विकेन्द्रित मूज्भूत उद्योगों के लिये सस्ती बिजल्ली 
पैदा करना जरूरी है। इस सम्बन्ध में सोवियट रूस, जापान 
और चीन की मिसालें हमारे सामने हैं “बिजली कुछ कृषि- 
सम्बन्धी कामों ओर घरेलू घन्धों में भी काम में लाई जा 
'सकती है ।* लेकिन इस ज्षेत्र में, देहाती बेकारी की सम्भावनाओं 
को दूर रखने की दृष्टि से, तथा ग्राम-संडलों के विद्युत-शक्ति पर 
'के अवल्लम्बन को कम करने के लिये--जिसका दूरवर्त्ती उत्पत्ति- 
'स्थान उनके सीधे बश के बाहर हो--उसके उपयोग को 
अवश्यमेब परिभित व नियंत्रित रखना होगा ।* 

अभी तक हिन्दुस्तान में विद्यत-शक्ति की वास्तविक 
सम्भावनाओं की पयथ्याप्त रूप में खोज नहीं हुईं है। उसके 
विकास और विस्तार के लिये बहुत क्षेत्र है। निम्नलिखित 
आंकड़ों से हमें हमारे देश में विद्यत-शक्ति की कम उत्पत्ति 
का बोध होगा :-- 


विद्यत-शक्ति की उपज 
( काटस्‌ के १० ल्ाखों में ) 


देश १६३० 
संयुक्त-राष्ट्र अमरीका १,२०,००० 
जमेनी ३०,६६१ 
ग्रेट-ब्रिटेन १६,६२० 
जापांन १३,६४७ 
आस्ट्रेलिया २,४३६ 
भारतवर्ष ६७६ 
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( १४३ ) 


यह मानना ग्रलत हे कि जल से उत्पन्न बिजली कोयले से 
पैदा की गई बिजली से सदा सस्ती है। ग्रिड प्रणाली से 
संचालित जल्न-विद्यव-शक्ति को सस्ती रखने के लिये काफी 
काम में लगाए रहना ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त तापोत्पादक 
विद्यत से जल-विद्य त सम्बन्धी यंत्रों का स्थापन केवल मेंहगा 
ही नहीं है। बल्कि उसके निम्मौण-कार्य सें समय भी अधिक 
कलगता है। अतएव इन दोनों प्रकार की विद्यत शक्तियों के 
स्तेमांल के लिये भिन्नन्‍्भिन्न स्थानों व क्षेत्रों की विशेष अवस्थाओं 
के अनुसार निणेय करना होगा । 

सरकारी स्वामित्व :--प्रामोद्योग के संगठन में जो प्रार्मो 
व शहरों को अधिकांश रूप से उपभोग्य वस्तुयें दिया करेगा, 
व्यक्तित व सहकारी साइस और प्रेरणा को समुचित स्थान 
रेहेगा ।, किन्तु इस योजना की आधारशिलाओं में से यह एक 
है कि सम्पूर्ण राष्ट्र के हितों मे बुनियादी और मूल उद्योगों पर ' 
सरकारी कब्जा& और प्रबन्ध होगा। इन आधार भूत, उद्योगों 
का अभिप्राय सारे देश के लिये फायदा पहुँचाना है और इस 

इनको व्यक्तिगत द्वा्थों में छोड़ा नहीं जा सकता है. और 
न उनको छोड़ा जाना चाहिये द्वी4 घरेलू उ्योगों में भत्ते ही 
उन पर सरकारी स्वामित्व न हो, निर्दिष्ट स्वार्था' के लिये 
अधिक शुलजांयश नहीं होगी। अतः इस योजना के अंतरगत 
देशी या विदेशी पू'जी पतियों को अपने निजी स्वार्थों के लिये 
भारत के शोषण करने का कोई मौका कदाचित ही मिलेगा ५ 
अवस्था-परि्तेंन का समय 

अवस्था--परिवतन के समय में बड़े-बड़े और बुनियादी 
व्यवसायों के लिये सरकार की साधारण नीति नीचे लिखी 
होगी :-- 


( १५४ ) 


(१) अगर बड़े-बड़े व्यवसाय-गृहों को एक दम तुरन्त 
खरीदना अथवा हस्तगत करना सम्भव न हो तो मात्र की 
कीमतों, मुनाफों, मजदूरी की शर्तें और घरेलू घन्धों की प्रति- 
योगिता के सम्बन्ध में कुछ काल तक उन पर कड़ा सरकारी 
'नियत्रण और निरीक्षण रहना चाहिये। 

(२) किसी भी सूरत में व्यक्तितत अधिकार वाले ऐसे 
व्यवसायों के और ज्यादा प्रसार की इज़ाजत नहीं के 
जा सकेगी । 

(३ ) सारे विदेशी व्यवसाय--गृह राष्ट्रीय सरकार के 
द्वारा धीरे-धीरे खरीद लिये जायेंगे। परिवर्तन काज्ञ में सिर्फ 
उन कारबारों को चलने को आज्ञा दी जांयगी जो अपने नोति- 
निर्देश और प्रबन्ध के सम्बन्ध में पूर्णतया भारतीयों के 
अधिकार में होंगे। अपने नामों के पीछे 'इण्डियां लिमिटेड” लगा 
लेने को विदेशी कम्पनियों की बतेसान घू्ततापूर्ण नीति से 
भोली जनता को और अधिक धोखे में डालने की, इजाजत नहीं 
दी जायगी | 

(४ ) वस्त्र, तेल, चीनी, कागज और चावल की मीत्ों के 
समान बड़े पेमाने के उपभोग्य पदार्थों को पैदा करने वाले 
व्यवसायों को चलते रहने दिया जायगा, बशर्ठें कि वे सख्त 
सरकारी अनुशाशन और नियंत्रण के अन्द्र रहें। उसी प्रकार 
के घरेलू उद्योगों के साथ मुक्ताबिला करने की उल्हें इजाजत 
नहीं रहेगी। उनकी स्थिति भी सिफे तभी तक होगी जब तक 
कि आ्रामोद्योग इंव उपभोग्य वस्तुओं को जरूरी तादाद में पैदा 
करने के योग्य नहीं होगे । 





११ 
सावेजनिक उपयोगताष्लु 


घरेलू और मौलिक व्यवसायों की समुन्नति के अलावा 
निम्नलिखित आम उपयोगिताओं पर राष्ट्रीय सरकार समुचित 
ध्यान देगी :-- 
(१ ) यातायात और यात्रा की सुविधायें । 
(२ ) सावजनिक स्वास्थ्य और सफाई । 
(३ ) शिक्षा 
(४ ) बैंकिंग और बीमा 
(४ ) अंक गणना और अन्वेषण 
अब हम इनमें एक एक पर विचार करेंगे। 
» यातायात ओर यात्रा-साधन 
इस शीषक के अन्द्र हमको रेलों, सड़कों, देश के अन्दर के 
जलमसार्गों, किनारों पर की जहाज़रानी, हवाई यातायात और 
डाक व तार की सुविधाओ के प्रश्नों पर विचार करना होगा । 
रेलें--३१ मार्च, १६४२ को रेल-मार्ग की कुल मील-संख्या 
निम्न प्रकार से थी-- 
बढ़ी लाइन २०,६४८ 
छोटी लाइन १४,६६८ 
छोटी छोटी लायनें ३,८६० 


योग ४०,४७६ 


( १५६ ।॥ 


यह स्वीकार करना होगा कि भारत में दूसरे देशों के मुकाबित्े 
में रेज्-मागं की मील-संख्या बिल्कुल कम है। इसके अतिरिक्त, 
हिन्दुस्तान में देश की देहाती आर्थिक आवश्यकताओं की यथो- 
चित ओर व्यवस्थित जांच के बिना रेल-निर्ममाण का कार्य 
अस्तव्यस्त रूप से हुआ है । अभी तक हिन्दुस्तान में रेज्नों का 
मुख्य उ्द श्य देश के कच्चे माल को खींचकर और ब्रिटिश माल 
को सुदूरवर्ती गाँवों में ले जाकर ब्रिटेन के व्यापार को मदद 
पहुँचाना रद्दा है। इस नीति ने भारतीय व्यापार और व्यवसाय 
को बहुत अंश में बबाद कर दिया है। भेद्पू्णं और रियांयती 
दरों के द्वारा बस्तुओं की आमद-रफ्त पर चतुरता के साथ 
स्वेच्छानुकूल नियंत्रण किया गया था। अधिकतम स्वयं-परि- 
पू्ंता का लक्ष्य, जैसा कि इस योजना में दर्शाया गया है, 
राष्ट्रीय यातायात के काम को काफी अंश में कम कर देगा। 
लेकिन फिर भी देश के कुछ भागों में, रेल की सुविधाओं को 
बढ़ाना जरूरी दहोगा। राष्ट्रीय सरकार रेलों पर माल और 
लोगों की आमद-रफ़्त को, भारतीय या विदेशी पूँजीपतियों के 
लिये सुविधापुर्ण बनाने के लिये नहीं, किन्तु जन-साधारण के 
हितों मे नियमित और नियंत्रित करेगी। रेलें घरेलू धन्धों को 
सस्ता कच्चा माल देकर और उनके अतिरिक्त माल की बिक्री 
के लिये सहुलियत प्रदान कर उन्तके लिये बाधक न होकर 
सहायक होंगी । 


सड़कें:--३१ माच, १६१८ को देशी रियासतों समेत भारत 
में शहरों की सड़कों के अलावा सरकार द्वारा: रक्षित सड़कों की 
मील-संख्या का कुज्न जोड़ ३४७,१३२ था। निम्नलिखित आँकड़ों 
से यह स्पष्ट हो जायगा कि हिन्दुस्तान में सड़कों के विस्तार को 
बढ़ाना वाछनीय है ।.., 
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प्रतिवर्ग मील सड़कों की मील-संख्या दिखाने वाला 
तुलनात्मक विवरण 


जापान ३९०० 
ग्रेट ब्रिटेन २९०० 
जमेनी ११६ 


संयुक्त राष्ट्र अमरीका १०० 
अग्नेज़ी भारत ०'र८ 

भांरत मे सड़कों की वृद्धि अल्पाधिक रूप में बरोर किसी 
निरिचत योजना के हुई है।। यही कारण है कि सड़कों ओर रेलों 
में काफी दोहरापन हुआ है, यहाँ तक कि भारत में करीब 
३० प्रतिशत पकी सड़क रेलों के समान्रान्‍्तर है | यह अनावश्यक 
दुचन्दी शायद व्यापारिक और फौजी विचारों के कारण है। 
तथापि सत्य यद है कि भारत सरकार की सड़क-नीति में प्रामीण 
अर्थ-व्यवस्था की जरूरतों पर ध्यान नहीं द्या गया है । 

अतएव इस देश में सड़कों की भावी वृद्धि ग्ररीब किसान 
ओर देहाती कारीगर के आर्थिक कल्याण को बढ़ाते हुये उसके 
लिये मुख्यतया सहायक होनी चाहिये। इस टंष्टिकोण से गांवों 
को खास खास सड़कों से जोड़ने बाली सद्दायक सड़कों के 
निर्माण पर विशेष ध्यान देना चाहिये जिससे कि किसान को 
नजदीक की मंडी में अपनी पैदाबार के लिये मुनाफे को कीमत 
मिल सके | चूँ कि देहात के यातायात का सुख्य साधन बैलगाड़ी 
है, उनके लिये पक्की सड़कों का होना ज़रूरी नहीं है। ऐसी 
सड़कें लोहे के टायरों बाली ( हालचढ़ी ) गाड़ियों के कारण 
किसान को आराम देने वाली नहीं दोगी । गाँव की गाड़ियों में 
रबर के टायर लगाने का प्रस्ताव ठीक नहीं हैं क्योंकि ग्रामीणों 
की दृष्टि से वह कम खर्च वाला नहीं है ।& बढ़िया सड़कों के 


49 देखो-प्रो० कुमारय्या का लेख-इरिजन-है“६ ०-३६, 
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उत्साह में हमको यह भी नहीं भूलना चाहिये कि देंहात में गाड़ी- 
चानी एक सद्दायक धन्धा है और तलारियों के चलाने के लिये 
पक्की सड़क बनाकर किसानों को उनकी इस पूरक आमदनी के 
ज़रिये से उन्हें वंचित नद्दी करना चाहिये । प्रान्तीय या ज़िला 
कोन्सित्न के अतिरिक्त ग्राम-पंचायतों पर ऐसी सहायक सड़कों 
की रक्षा के आंशिक खर्च को बदोश्त करने की जिम्मेदारी होनी 
चाहिये । 

देशान्तगंत जल-माग--सिचाई की ज्यादा अच्छी सुविधायें 
दने के लिये नद्दरो की संख्या मे वृद्धि के साथ, यातायात के सस्ते 
साधन के रूप मे इन जल्ल-मार्गो' के उपयोग को बढ़ाना आंर 
प्रोत्साहन देना होगा, और रेल की दरों को इस प्रकार नियमित 
करना होगा कि वे नदी व नहर के व्यापारिक आसदोरफ्त्त से 
मुकांबिला करने के करबित् न रहे। यदि यातायात के सारे 
साधनों पर सरकार का कब्जा और प्रबन्ध हो तो इस प्रकार 
की प्रतिस्पद्धो, निसन्देह, स्वतः विलीन हो जायगी | सरकार ने 
अभी तक देशान्तगंत जल्नमार्गों की वृद्धि पर सम्रुचित ध्यान नहीं 
दिया है क्योकि रेलें ब्रिटिश पूंजी को ज्ञाभ के साथ त्गाने के 
लिये अच्छा मौका देती हैं । यह तो कहने की ज़रूरत ही नहों है 
कि जलमागों का उपयोग ज्यांदा सरता और इस कारण 
भारतीय कृषिकारों के लिये अधिक लाभप्रद होगा |. 

तटीय जहांजराबी:--४०९० मीत्ञ के ऊपर समुद्र तट के 
विस्तार को लेते हुये सस्ती किनारों पर की जह[ूज़रानी के लिये 
भारत में बड़ी सम्भावनायें हैं। ऐसे यातायात को आगे बढ़ाने 
के का जद्दाज-ब्रयवसायों के साथ आंज होड़ करने 
वाले विदेशी जहाजी बेढ़ों की कम्पतियों को हटा देना 
आमवश्यक होगा | सस्कार को, यातायात को राष्ट्र के हितों में 
नियमित रखंने के उंह श्य से, हिन्दुस्तानी जहाजी कम्पनियों को 
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भी धीरे धीरे खरीदना होगा और उन्त पर कुब्जा रखना होगा । 

तटीय जद्दाजरानी के अलावा हिन्दुस्तान को अपने व्यापा- 
रिक जहाजी बेड़े को भी समुन्नत बनाना चाहिये जो भूतकाल 
में उसका गौरव था। ' अन्तराष्ट्रीय दयापार के अभिप्रायों से 
यह बाँडनीय है कि दम आर्थिक यातायात के अपने निजी 
साधनों पर अवलम्बित रहें । 

मुल्की हवाई यातायातः--युद्धोत्तर विश्व में हबाई यातायात 
को एक प्रमुख स्थान अवश्य मिलेगा, और उसके विस्तार को 
रोकने में हिन्हुस्तान समथ नहीं होगा। यद्यपि यातायात के 
साधनों के रूप में वानुन्यात्रों. का उपयोग बहुत सीमिव होगा, 
तथापि सफ़र करने के और डाक पहुँचाने के साधनों के रूप में 
मे वे अधिक लोकप्रिय होंगे | “बायु-यान-संचाक्षन को, चूँकि वह 
सरकारी कब्जे और अधिकार में होगा, अधिकतर शहरों क्षेत्रों 
में सीमित रकखा जायगा | ह 

डाक और तार की सुविधाय :--देश के अन्द्र के यातायात 
के साधनों में उन्‍नत्ति ओर वृद्धि की आवश्यकता है। इस लक्ष्य 
से, देहाती क्षेत्रों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देते हुए डाक, तार 
और टेलीफोन की सुविधाओं को भी बढ़ाया जायगा | 

..._ सार्वजनिक स्वास्थ्य 

यह सबसंम्मत हे कि भारत में स्वास्थ्य का वतेसान स्तर 
बहुत नीचा है। चेचक, आन्त्रिक ज्वर, पेचिश, हैजा और 
मकेरिया जेसे संक्रामक रोग देशव्यापी हो रहे हैं। १६३६ मे, 
६, १६५,२३४ मौतों मे १,४११,६१४ मलेरिया के कारण, ४८,१०३ 
चेचक के कारण, ६७,५४६ विशुचिका (हेजे) के कारण और 
२६०,३००पेचिश के कारण हुई' थीं। क्षय-रोग फेलता जा रहा 
है, ओर उत्तरोत्तर हर साल एक भयावना प्रश्न सामने उपस्थित 
करता है। अयुष्टिकर भोजन के कारंण ततृसम्बन्धी रोग सबेत्र 
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व्याप्त है। जेसा कि एक अंग्रेज़ी पत्रकार ने हाल ही में कहा 
था, “भारत सचमुच 'रोग-कीटारुओं” का स्वगे-है ।” 

निम्नलिखित अंकड़ों से हमको हमारे देश के अपेक्षाकृत 
गिरे हुए स्वास्थ्य का बोध होगा :-- 


जीवन-आशा 

( वर्षों में ) 
सर्द औरत 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ६०९६० ६४४० 
प्रेट ब्रिटेन ६०'१८ ६४'४० 
जमेनी ४६ '८६ 8२८१ 
आस्ट्रेलिया ६३'४८ ६७१४ 
जापांन ४६६२ ४७६६३ 
भारत २६६१ २६४६ 


भारत में साबेजनिक स्वास्थ्य-सुधार के तरीके दो स्पष्ट 
विभागों के अन्दर आते हैं :-- 

(१ ) रोग निरोधक उपाय जेसे सफाई, जल्-व्यवस्था, ग्रह- 
निर्माण, प्रसूतिका गृह और बाल-हित के कार्ये । 

(२ ) रोग-शोधक उपचार जेसे अस्पतालों और दवाखानों 
के ज़रिये ययोचित ओषधि-सुविधाओं की व्यवस्था । 

सफ़ाई, जल-व्यवध्था और गृह-निर्माण:--बुद्धिमान और 
श्रमिक वर्ग के विच्छेद से आमीणों की निन्‍्दनीय उपेक्षा हुई हे 
ओर इस प्रहार हमें सुन्दर छोटे-छोटे गांवों से चिन्हित देश की 
बजाय गन्दे गुबरीले समूह मिलते हैं | बहुतसे गाँवों में पहुँचने 
का अनुभव उत्साह-वर्धक नहीं है। आस-पास की गन्दगी और 
अखरने वाली बदबू इतनी है कि प्रत्यक्ष ही मनुष्य अपनी आँखें 
मूदना और दस कर नाक बन्द करना चाहेगा।* इसलिए 
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आम-पंचायतों द्वारा ग्रामीणों को सफाई, स्वास्थ्य ओर र्त्रच्छुता 
के साधनों की उचित शिक्षा देनी होगी | इस प्रकार का शिक्षण 
चुनियादी ओर प्रौढ़ शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिये । उनमें 
कचरे और कूड़े-ककट के लिये गड्ढे खोदने की आदत डालने 
की शिक्षा देनी होगी । यह केवल गाँव की सफाई को ही नहीं 
बढ़ाएगी, बल्कि खेतों के लिये ठोत खाद भी देगी। खाई-रूप 
पैखानों के उपयोग को सिखाना चाहिये और उसे श्रोत्सादित 
करना चाहिये। शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं की सफ़ाई के 
स्तर में भी बहुत कुछ उन्नति की ग़ँजायश है । 

गाँवों और शहसों दोनों में ही यथोचित जल व्यवस्था की 
सुविधाओं का सुधार और विस्तार करना द्ोगा। यह अनु- 
मान लगाया गया हैं कि १६३६ में त्रिटिश भारत के १,४७१ 
शहरों में से केवल २४३ शहर जल्न-प्रबन्ध की उचित छुबिधाओं 
का उपभोग करते थे। यह, निसन्देह, अपप्योप्त है। गाँवों की 
स्थिति और भी खराब है। पीने ओर धोने के दोनों कामों के 
लिये गनन्‍्दे तांलाबों और कुओं का पानी काम में लाया जाता 
डै। अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने में मबेशी और 
मनुष्य प्रायः समान स्थिति में हैं। फलतः भिन्न-भिन्न संक्रामक 
रोगों को भारी प्राणान्तक कर देना होता है । 

साफ सुथरे और ज्यादा दृवादार मकानों की ज़रूरत को 
टाल्ना नहीं जा सकता है। आसमीणों के सार्ग-दशेन के लिये 
सरकार को ग्राम-परिषदों या पंचायतों को सादे किन्तु सुविधा 
युक्त घरों के आदर्श या अनुकरणीय रेखा-चित्र देने चादिये। 
सहकारी गृह-निम्माण समितियाँ इस दिशा में बहुत कुछ काम 
कर सकती हैं। अपनी आमदनी में तरक्की होने पर गाँव के लोग 
अपने घरों की हाल्षतों को सुधारने के लिये काफ़ी खच बदांश्त 
करने को समथ हो जाएंगे। 


( १६२ ) 


मातृत्व ओर बाल-हित :--निम्नलिखित आंकड़ों से इसमें' 
सन्देह करने के लिये कोई स्थान नहीं रह जाता है. कि भारक 
में बच्चे बहुत ज्यांदा तादाद में मरते हैं :-- 


( प्रति १००० पैदायशों में ) 


भारत १६७ 
जापान ११७ 
कैनाडा ६१ 
जमनी ६० 
ग्रेट ब्रिटेन ४३ 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका. ४८ 
आस्ट्रेलिया श्र 


बाल-विवाह की प्रथा, जिससे माता की और इसलिये 
बालक की जीवन-शक्ति का हास द्ोता है, अंशतः इस भारी 
सृत्यु-सख्या का कारण-रूप है। लेकिन इसका मूल कारण 
निश्चित या निश्नोन्‍्त रूप से जन-साधांरण की कुचल्न देने 
वाली गरीबी हे। 

भारतीय मृत्यु-संख्या के सम्बन्ध मे दूसरी विज्षक्षणता है-- 
बच्चा पैदा करने की उम्र वाली ख्रियो मे अत्यधिक मौतें बहुत 
सी लड़कियाँ सन्तान-प्रसृति के समय में मर जाती हैं अथवा, 
प्रसव के बाद क्षय रोग की पकड़ में आ जाती हैं । 

अतणएव रहन सहन के मान को ऊँचा उठाने के साधारण 
प्रश्न के अतिरिक्त, राष्ट्रीय सरकार के लिये गाँवों और शहरों: 
दोनों में समरूप से बहु-संख्यक प्रसूतिका-सदनों की स्थापना 
करना आवश्यक होगा। इन सदनो या शल्षाओं में स्त्रियों को 
संतानधारण की कल्ला ओर उसके विज्ञान के बारे में साधारण 
शिक्षा दीं जायगी। सोविएट रूस में मातृत्व-हित-रक्षण की 
रीति शायद्‌ संसार भर में सर्वोत्तम है । 
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अखाड़े और खेल-कूद :--वथापि यह भूल नहीं जाना 
चांहिये कि रोग-निवारण का सबसे अच्छा तरीका राष्ट्र के 
साधारण स्वास्थ्य को सुधारना है। देश सें सवंन्न अनेक 
अखाड़े स्थापित करके ऐसा किया जाना चाहिये । स्वदेशी खेल 
कूदों को, जो सस्ते और स्वास्थ्यप्रद दोनो हैं, पुर्र्नावित करके 
प्रोत्साइन देना चाहिये । ु ु 

अस्पताल और घरेलू छोटे दवाखाने :--रोग शोधक 
उपायो के सम्बन्ध में, शहरों मे और हयादा और आवश्यक 
साधन-सम्पन्न बेहतर अरपताल्ो को, और देहातो में घरेलू 
दवाखानों को स्थापित करना ज़रूरी होगा। इश्स बारे में भी 
रूसी सोवियट शाशन-संध का उदाहरण फ़िर रप्हणीय है। 
भारत में अस्पतालों और ओऔषधालयों की संख्या तकरीबन 
सिफ्के ७००० है । व्यवसाय-रत या पेशेवर डाक्टरो की संख्यां 
का अनुमान ४२,००० के लगभग हे जिसका मततल्लव ६००० 
आदमियो के वास्ते एक डाक्टर है। यह भीज़ान प्राय: बंगाल 
की आज़ादी के बराबर वाले ज्ञाप्रान की संख्या से कम है| 
यदि हम २००० की आबादी के लिये एक डाक्टर के द्विसाब 
से भी गणना करें, तो हिन्दुस्तान को २००,००० डाक्टरों की 
ज़रूरत होगी। दाहयो की कुल संख्या सिफे ७,५०० हे--यांनी 
5९,००० जनों के लिये १ नसे भारत की आबादी के अष्टमांश 
वाले ब्रिटेन में १,०६,५०० नसे और ६१,४२० डाक्टर है-- 
अर्थात्‌ 8३५ आदमियो के पीछे वहाँ १ नसे और प्रति ७७६ 
आदमियों पर १ डाक्टर है । 

इस अ्कार “कार्य-निरत व्यक्तियों की शिक्षा के लिये प्रबन्ध 
करना एक निदहायत जरूरी सवाल है, भारत की राष्ट्रीय सरकार 
को, देहाती क्षेत्रों की ज़रूरतों के सम्बन्ध के सांथ, इसे गम्पी रता 
पूबंक हल करना होगा । पंचायत के प्रबन्ध के आधीन और 
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प्रान्तीय सरकार के निरीक्षण में प्रत्येक गाँव में एक छोटा 
दवाखाना अवश्य होना चाहिये। 

चिकित्सा-पद्धतियों :--भारत में अआपषधोपचार सम्बन्धी 
सुविधाओं को बढ़ाते समय, सरकार को आयुर्वेदी और यूनानी 
प्रणालियों के सटश चिकित्सा के देशी तरीकों को संरक्षण देने 
के लिये खास ध्यान रखना चाहिये। राज्य द्वारा इन देशी 
पद्धतियों को, खास कर गाँवों के लिये जो ऐलोपैथिक दवाओं पर 
ठोस या मोटी रकम खच कर ही नहीं सकते, विकसित करने के 
लिये निरन्तर अन्वेषण-काय्ये चलता रहना चाहिये। आयुर्वेदी 
ओर यूनानी पद्धतियों के अलावा होम्योपैथिक, बायो-केमिक 
ओर प्राकृतिक चिकित्सा प्रशाक्षियों को भी प्रोत्साहित और 
समुन्नत करना चादहिये। चिकित्सा के ये तरीके सुविधाजनक 
ओर सस्ते हैं और इस कारण भारतीय अवस्थाओं के अधिक 
अनुरूप हैं। तथापि, यह मानना पड़ेगा कि ऐलोपैथी बिल्कुल 
निकाली नही जा सकती, और न इसकी आवश्यकता ही है। 
अतेएव इन सारी प्रणात्रियों का एक बुद्धि-संयुत साम्मिश्रण 
बाँछनीय होगा | 

शिक्षां 


१६४१ की जन-गणना के अनुसार, भारत की आबादी का 
फेवल १२% साक्षर है। कुछ दूसरे देशों के साक्षरता के अंकये हैं:- 


बष प्रतिशत 
ग्रेट ब्रिटेन १६२१ ७६९१ 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका १६२० ७४६ 
कैनाडा १६२१ ७१६ 
जमनी १६२४ ८०४ 
फ्रान्स १६२६ ८०"१ 


जापान १६२४ १७५ 
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अतएब भारत में शिक्षा के प्रसार की परम आवश्यकता के 
लिये किसी तक को ज़रूरत नहीं है । 


इस विषय का विवेचन पाँच भागों में करना अच्छा 
गा :-- 
बाल-शिक्षण 
बुनियादी तातल्ीम 
माध्यमिक शिक्षा 
विश्व-विद्यालीय शिक्षा 
५. प्रोढ़ शिक्षा 


वाल शिक्षण:--पूवे-बुनियादी तालीम की स्थिति में बच्चों 
की शिक्षा पर हमारे देश में झमी तक बहुत कम ध्यान दिया 
गया है । स्वर्गीय आचायये गिंजूमाई के अथक प्रयत्नों को 
धन्यवाद, जिनके फलस्वरूप गुजरात द्वी एक मात्र वह प्रान्त है 
जहाँ बाल-शिक्षय ने काफ़ो प्रगति को है। यद्यपि “घर” सर्वोत्तम 
पाठशाज्ञा है और होना चाहिये तथापि वास्तविकता यह रहती है 
कि अधिकांश माता-पिता ३ से ६ वर्ष की उम्र के अपने बच्चों 
की शिक्षा पर यथेष्ठ ध्यान देने में असमर्थ रहते हैं। इसलिये 
समस्त देश में 'बाल-संदिर' स्थापित करके बाल-शिक्षण का 
आयोजन करना आवश्यक है। भारत जैसे गरीब देश के लिये 
मॉटसरी” और 'किंडरगार्टन के तरीके बहुत खर्चाले हैं। सादा 
किन्तु शिक्षोपयोगी सामान को सोच निकाल कर इन पद्धतियों 
को भारतीय अवस्थाओं के अनुकूल बना लेना सम्भव द्ोना 
चाहिये । 

बुनियादी ताल्लीम:--प्राथमिक शिक्षा की आधुनिक पद्धति 
थक तमाशा है जिसको देहातों वाले भारत की और, इस विषय 


हक 0 दुद 
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मे, शहरी भारत की भी आवश्यकताओं को ध्यान मे लाये बग्रेर 
चलाया गया है । बुनियादी शिक्षा बालकों के, सम्बन्ध को, चाहे 
वे शहरों के हो या श्रामों के, ऐसी समस्त वस्तुओं से जोड़ देती 
है जो भारत में सर्वोत्तम और स्थायी हैं। यह शरीर और 
मस्तिष्क दोनों का विकास करती हे और बालक को अपनी 
सांठभूमि से, भविष्य के लिये एक गौरवपूर्ण दृष्टि के साथ, निष्ठा 
पूबंक जोड़े रखती है जिसकी प्रयत्त्ष प्राप्ति के लिये वह स्कूल में 
अपने जीवन के प्रारम्भ से ही अपना भाग अदा करना शुरू 
कर देता है ।”* 
शिक्षा की वर्धा योजना में लिखा है कि बुनियादी ताल्लीम 
निःशुल्क और अनिवाय्ये होने के कारण ७ साल तक चलनी 
चाहिये और अग्रेज़ी को छोड़कर एवं एक खास पेशे की शिक्षा 
को जोड़कर, सेट्रिक दज तक प्राप्त साधारण ज्ञान इसके अन्दर 
सम्मिल्षित होना चाहिये | बालक और बाक्षिकाओं के सबेतो- 
मुखी विकास के लिये, सबकी सब शिक्षा यथासम्भव किसी 
मुनाफा देने वाले पेशे के द्वारा दी जानी चाहिये । दूसरे शब्दों में 
पेशे से-विद्यार्थी को अपने श्रम की उपज से अपनी फ्लीस चुकाने 
के योग्य बनाने और साथ ही स्कूल'में सीखे हुये पेशे के सहारे 
उसके पुर व्यक्तित्व का विकास करने के दोनों काय्य सिद्ध होने 
चाहिये। विद्यार्थी के श्रम द्वारा पैदा की गई' वस्तुओं की विक्रो 
से प्राप्त घन से जमीन, सकानात और सामान की प्राप्ति इरिष्ट 
नहीं है ।£ इसे कहने की जरूरत नहीं है कि 'काय्य द्वारा शिक्षा' 
के अपने प्रधान सिद्धान्त के सद्वित, व्धोंशिक्षा-योजना की 
समस्त संसार के प्रमुख शिक्षा-शास्त्रियों द्वारा ताइदू की गई है। 
यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी हिन्दुस्तान जैसे गरीब देश 
- #ट0्रशकपटाए९ शि०ट्टाक्माघा०, 2. 3, 
आयुक्राय7, 2-0-937. 
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के उपयुक्त जन-साधारण की शिक्षा के एकमात्र तरीके के रूप सें 
इसे स्वीकार किया है । 

बुनियादी स्कूलों का प्रबन्ध ग्राम-पंचायतों के अधिकार में 
रहना चाहिये। शहरों में भी बुनियादी स्कूल होंगे, यद्यपि उनके 
बुनियादी काम देहाती मदर्सो' के कामों से भिन्न हो सकते हैं । 

भाध्यमिक शिक्षा:--माध्यसिक शिक्षण बुनियादी ताल्ीम के 
सिलसिले का ही आगे का रूप होगा और इसमें बुनियादी मद्सों' 
में पहिले ही से सीखे हुऐ हुनरों में ३ साल तक उच्च व्यव- 
हारिक ज्ञान दिया जायगा। शिक्षा विषपीय “सह-सम्बन्ध' का 
नि:सन्देह रूप से, माध्यमिक और उच्च श्रेणियों में भी 
अघलेगा । . 

तथापि इस बात पर जोर देना पड़ेगा कि माध्यमिक शिक्षा 
एक स्वयं-पर्याप्त इकाई बननी चाहिये, और सिर्फ कालेजों के 
लिये तेयारी मात्र के रूप में ही नहीं समझी जानी चाहिये । 

विश्व-विद्यालय-शिक्षा :--फिल्नद्याल भारत में १८ विश्व- 
विद्यालय हैं, जिनमें प्रविष्ट छात्रों की कुल संख्या १,७६,२६१ है ।# 
डुपारे क्रॉन्निकों- मे दी गे तथाकथित शिक्षा का विशाल 
परिणाम निरी व्यथंता है, और शिक्षित वर्गो' में इसका नतीजा 
बेकारी हुआ है। ऊपर इसके, इसने उत्त बालक और बालि- 
काओ के मानसिक और शरीरिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य को 
नष्ट कर दिया है जिन्हे कालिजों की पिसाई में से गुणरने का 
दुभाग्य प्राप्त हुआ है !!६ अतएवं उच्चतर शिक्षा की वर्तमान 
प्रशात्नी मे ऋान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। 

विश्व-विद्यालयो को शिक्षा को, विभिन्न विषयों के उच्च 
कल्नात्मक या विशिष्ट ज्ञान और अन्वेषण-काय्य मे विशेष 


#ई( जॉन-सारजेंट की रिपोट--परिशिष्ट ६ ) 
[इरिजन ४-७-१६ १८ 
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रूप से रत रहना चाहिये। सरकारी विश्व-विद्यालयों को 
खास कर उन नवयुवकों को तय्यार करना चाहिये जिनकी 
सेवाओं की सरकार को आवश्यकता हो। उदांहरणाथे, 
डाक्टरों, नर्सो', अध्यापकों, इन्जीनियरों, देहती काय कत्ताओं 
इत्यादि के लिये राष्ट्रीय सरकार को ट्रेनिज्ञ कालेज खोलने 
चाहिये। विद्या की अन्य सब शाखाओं के लिये ( मनुष्यों के ) 
व्यक्तिगत उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिये। कुछ सरकारी 
'विश्व-विद्यालयों को परीक्षायों के अथ वसूल की गई फ्रीस के 
द्वारा स्वावलम्धी, खासकर परीक्षण-संस्थायें ही होना चाहिये।* 

शिक्षण का माध्यम :-राष्ट्रीय शक्ति के विशालकाय 
अपव्यय को बचाने की दृष्टि से, शिक्षा की सब अबस्थाओं में 
शिक्षण का साध्यम अवश्यमेव माठू भाषा होनी चाहिये। 
अंग्रेजी माध्यम ने राष्ट्र की शक्ति को सत्व-द्ीन कर डाला है, 
ओर इसने शिक्षतों को जनसाधारण से अलग मोड़ दिया है 
ऊौर एक अनावश्यक तोर पर शिक्षा को खर्चाल्ा' बना डाला 
है। अगर अब भी इस प्रणाली का साभ्रह अनुसरण किया 
जाता है, तो यह स्पष्ट लक्षित है कि यह राष्ट्र की आत्मा को 
छीन लेगी । इसलिये जितना शीघ्र शिक्षित भारत विदेशी साध्यम 
के मोहक जादू से अपने आपको प्रयत्न कर मुक्ते कर लेता है, , 
उतना ही यह शिक्षितों और आम लोगों के लिये अच्छा है ।! 
हमको आशा करनी चाहिये कि युद्धोत्तर संसार में भारत 
राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग करेगा। दुर्भाग्यवश यदि हम 
आग्रेजी शाशन से मुक्त नहीं दो पाठे हैं, तो मी हमें, कम से कम 
शिक्षण के अंग्रेजी माध्यम के अत्याचार से तो अवश्य ही 
मुक्त हो जाना है | 


#इरिजन ६०७-१६ ३८८ 


( १६६ ) 


इस प्रश्न के विस्तृत अध्ययन के लिये पाठक को मेरी 
पुस्तिका 'शिक्षण का माध्यम! देखनी चाहिये । 

प्रीढ-शिक्षा:--प्रौढ़ शिक्षा के लिये तीन 'रकारों| का 
सिखाना ही केवल पय्याप्त नहीं है। साक्षरता साधन हैं, साध्य 
नहीं। प्रौद्द शिक्षा का अभिप्राय लोगों के आर्थिक एवं सांस्कृतिक 
दर्ज को उन्नत बनाना होना चाहिये--आशर्थिक इसलिये क्योंकि 
रोज़ के आथिक जीवन मे दिलचरपी पैदा किये वऱेर जन- 


साधारण सिफे 'शिक्षा के लिये दी अपनी पढ़ाई जारी न 
रख सकेंगे । 


शिक्षण को आर्थिक अवस्था से शुरू करना अनेक रृष्टि- 
कोणो से एक अच्छी अध्यायन-विद्या है। मनुष्य सबसे ज्यादा 
उस समय सीखता है जब उसके स्वाथ* अत्यन्त तीत्र होते हैं, 
ओर उसकी ज़रूरतें उसके स्वार्थों को निश्चय करती हैं |? 
अतएव जन-साधारण की प्रोढ़-शिक्षां में एक निश्चित आर्थिक 
ऋुकाव होना चाहिये। ज्लोगों को किसी हुनर या पेशे द्वारा 
शिक्षा प्राप्कर अपनी आर्थिक दशा को सुधारने में समर्थ 
होना चाहिये। बुनियादी शिक्षा की भांति प्रौढ़ों का शिक्षण 
भी एक लाभप्रद आर्थिक कास के द्वारा होना चाहिये। किसी 
विशेष हुनर के सीखने की क्रिया में प्रीद् तीन 'रकारों' का 
ज्ञान ही केवल नहीं प्राप्त करेंगे बल्कि स्वास्थ्य, स्वास्थ-विज्ञान, 
सफ़ाई! लागरिक अधिकार और सहकारी उद्योग के पय्यांप्त 
ज्ञान को भी हृदयंगम कर लेंगे | 

यह कहना तो अनावश्यक है कि व्यवद्दारिक भलाई के 
विविध विषयों का उपयोगी और सस्ता साहित्य अनाड़ी 
प्रौढ़ों के लिये मुहय्या करना चाहिये। इस तरह के उपयुक्त 

(पढ़ना, लिखना ओर साधारण हिसाब 
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( १७० ) 


साहित्य के अभाव में वे फिर से निरक्षर बन बैठेंगे। राष्ट्रीय 
सेवा की भावना से अनुप्राणित अच्छे अध्यापकों के रखने की 
आवश्यकता पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है। देशी नाटक, 
लोक-नृत्य, ल्लोक-साहित्य और संगीत मंडलियों का पुनरुद्धार 
औढ़ शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनना चाहिये । 


देड्िग ओर बीमा 


भारत मे बढ़े पेमाने की किसी भी आर्थिक योजना को 
असली रूप मे देने के लिये, विशेष कर अनेक अभिप्रायों के 
वबांस्ते दीघ-कालिक साख-सम्बन्धी सुविधायें जुटाने मे, एक 
वहुत बड़ी पूंजी की अनिवाय्ये रूप से आवश्यकता रहेगी। 
बेड्धिग-संगठन के विस्तार को यह ज़रूरी कर देगी जिसे वैय- 
लिक हाथों में छोड़ नहीं देना चादिये। सावजनिक द्वितों में 
शष्ट्रीय बेकिंग पर सरकार का आधिपत्य और नियंत्रण होना 
चाहिये। चीन के 'ऋषक-बेक' के ढ़ पर इसमे देहातों के लिये 
छक विशेष विभाग रहना चाहिये। आर्थिक योजना की उन्नति 
के साथ साथ बीमा का -खासकर क्ृषि-बीसा का ज्षेत्र अत्यधिक 
हो जायगा | यह क्षेत्र व्यक्तिगत उद्योग के लिये नहीं छोड़ा 
जाना चाहिये, किन्तु राष्ट्र के बृहत हितों में इसका सरकार 
द्वारा प्रबन्ध होना जरूरी हे। सरकार को वर्तमान बीमा- 
कम्पनियों और बेन्कों को या तो खरीद लेना होगा अथदा उनके 
काम पर--विशेषत: सूद की दरों और पू-़ी लगाने के क्षेत्रों 
पर कड़ा नियंत्रण और निरीक्षण रखना होगा। यहद्द अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है कि अर्थ-विद्या-कुशल्-व्यक्तियों और बेंकरों की 
चाल्भरी बाजीमरी के असहाय दर्शेक रहने की अपेक्षा राष्ट्र 
को अपने अति आवश्यक और वास्तविक जरूरतों के अनुसार 
अपने घर का प्रबन्ध कर लेने के योग्य बनना चाहिये । 


(६ १७१ ) 


अंक-गणना और अन्बेषण-कार्ये 


अर्थ, विशिष्ट ज्ञान और विज्ञान विषयक उपयोगी सांख्यिक 
विवरण के संग्रह की वर्तमान कार्य-विधि बहुत त्रुटिपूर्ण है। 
उदाहरण के लिये, आन्तरिक व्यापार, फल्लों व शाक्र-सब्गी की 
उत्पत्ति, गोरस-साठडार, पशु-धन ओर घरेलू जउद्योग-धन्धों के 
सम्बन्ध में, इस समय, कोई पर्याप्त अंक-सामग्री नहीं है। वे 
आंकड़े जो प्राप्य हैं कुछ बहुत ज्यादा ठीक और त्रिश्वसनोय 
नहीं माने जा सकते हैं | जैसा कि वावले-रॉवटेसन' रिपोर्ट में 
संकेत किया गया है कि सांख्यिक ज्ञान की वतंसान काय्य-विधि 
में उन्नति की आवश्यकता अपरिदाय है। अतएवं एक 'जाँच- 
पड़ताल और अंक-गणना-सम्बन्धी विभाग” की स्थापना परम 
आवश्यक है जिसकी शाखायें सब प्रान्तो मे हाँ और जो राष्ट्रीय 
सरकार की सीधी देख-रेख में रहे । 


इसके अलावा अंक-विषयक हिसाबों की प्रचलित प्रणात्री 
में पूर्ण परिबर्तेत की ज़रूरत है । औसत निकालने के तरीके के 
लिये इतना ही कहना कस से कम है कि वह अत्यन्त भ्रामक 
ओर भ्रान्तिपूर्णो है। उदाहरण के लिये, घनवानों की एक छोटी 
डुकड़ी की आमदनी में दस गुनी वृद्धि कर यह 'सांख्यिक 
आधार! पर सिद्ध किया जां सकता है कि देश में हरेक व्यक्ति 
की आमदनी बढ़ गई है । किन्तु ग़रीब जनता अपनी अधम 
गरीबी में लथपथ जहाँ थी वहीं रहेगी | इसी प्रकार यह कहना 
सत्य का उपहास द्वोगा कि भांरत में कपड़े की खपत प्रति व्यक्ति 
पीछे १६ गज है। हम जानते है कि एक अल्प संख्या में मनुष्य 
प्रतिवर्ष सेकड़ों कपड़ा पहिनते हैं जब कि एक बड़ी तादाद में 
लोग नंगे या अध-नग्न रहते हैं। फत्तत:ः हमारे अंक-सम्बन्धी 
ईहिसाबो को ज्यादा वास्तविक होना चाहिये और उन्हें हमारे 


( १७२ ) 


सामने हमारी आर्थिक अवस्थाओं के एक सच्चे चित्र को पेश 
करना चाहिये | 

हिन्दुस्तान में अन्वेषण-कार्य का संगठन इतना अपयात्र है 
कि उसेसे कोई आशा नहीं रक्खी जा सकती हे । राष्ट्र के लिये 
पक्‍के और ठोस आधारों पर योजना बनाने के उद् श्य से, ऋषि 
उद्योग, व्यापार, यावायात, व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि 
आदि के चछोत्रों में वेशानिक और विशिष्ट अन्बेषण के लिये 
प्रबन्ध करनां अनिवाय हैं। इस “अन्वेषण-विभाग' को भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों में अपनी शाखाओं समेत राष्ट्रीय सरकार की सीधी 
अधीनता में काम करना चाहिये । 


एाचणह्त 0ए उप्र (एल्‍७0 288 एकं 3. (09७- 
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'शिवलाल अग्रवाल एण्ड कं० ल्लि० पुस्तक प्रकाशक आगरा के-- 


नवीनतम प्रकाशन 
आधचाय भ्रीमन्नारायण अग्रवाल रत 
दो सामयिक पुस्तकें 

१--मभारत के आर्थिक निर्माण पर गान्धी बादी योजना 
इस पुस्तक की भूमिका में महात्मा गान्धी लिखते हैः -- 

“आचाये श्रीमन्नारायण अग्नवांत्त ने इस पुस्तक में मेंरे विचार 
ठीक ही ठीक दिये हैं। इसमें चरखा शास्त्र का पूरा वर्णन दिया गया है 
जिससे कि भारत में अदिसा से किस प्रकार उद्योगिक उन्नति हो सकती 
है“ “**““**** “देश की गिरी हुई हालत को अध्ययन करने वाले पत्येक 
विद्यार्थी से मैं इस पुस्तक को अध्ययन करने की शिक्रारिस करता हैँ ।” 

इस पुस्तक की देश के सभी प्रमुख रांजनीतिज्ञों, अथ शारित्रियों 
व समाचार-पत्रों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। मूल्य २॥) 

२-- शिक्षा का माध्यम 
महात्मा गान्‍्धी इस पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं :-- 

“आचाय श्रीमन्नारायण अभ्रवाल की पुस्तक सामयिक है और 
माठ-भाषा द्वारा उच्चतम शिक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में जो भय 
ओर अविश्वास फेला हुआ है उसे दूर करने में सहायक होगी **** * **** 
बच्चा पहला पाठ अपनी माता से पढ़ता है| इस लिये बच्चों के 
मानसिक विकास के लिये उनके ऊपर मसातृ-भाषा के अतिरिक्त कोई 
दूसरी भाषा ल्लादना मैं माठ-भूमि के विरुद्ध पाप सममता हूँ। मूल्य ॥) 

शिकार साहित्य के अधिकारी लेखक 
प्राणों का सोदा इत्यादि के लेखक-- 
पं० श्रीराम शमो सम्पादक--“विशाज्ञ-भारत” द्वारा लिखित 
शक? 
( सुल्नभ संस्करण ] 
भूमिका में शर्मों ज्ञी लिखते हैं 

“साइसिक घटना सम्बन्धी साहित्य किसी देश के साहित्य का 

मुख्य भज्ञ होता हे और विद्यार्थियों के ज्िये तो वह परमावश्यक है। 


2) 


क्योंकि मन पर उत्साद और स्फूर्ति का चित्र अक्वित करके वह व्वस्थ्ि 
गठन में सहायक होत़ा है ।” द्वितीय संस्करण मूल्य १) 


हमारे आगामी प्रकाशन ( हिन्दी ) 
१--मभान्धी जी के साथ एक सप्ताह---लेखक लुई फिशर 
असिद्ध अमेरिकन पत्रकार श्री लुई फिशर की अज्ञरेजी फल 
# ज्ञ०छ४ जाता 9970 ०ए 7,0०४ #१०७४7 का हिन्दी अनुवाद 
मूल पुस्तक अमेरिका, इज्जलेंड व भारत में भी अम्रेज्ञी में छप चुकी है । 
२--मोलाना अबुल कलाम आज़ाद लेखक शभ्रौ महादेव 
देसाई, भूमिका लेखक--महात्मा गान्धी । 
३---“गान्धी जी” लेखक--कार्ल हीथ। 
४--स्वस्थ व अस्वस्थ अवस्था में हमारा स्ोजन---संसार 
प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सा के आचार्य श्री हैरी बेंजमिन कृत । 
संयुक्त-प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी के प्रधान साहित्य-रत्न श्री पं८ 
श्रीकृष्णद्च जी प्रलोवाल एम० एल० ए० सेंन्ट्रल द्वारा लिखितः:-- 
४-- हमारा स्वाधीवता संग्राम”! । 
६--गान्धीवाद और माक्सवादे 
यह पुस्तकें भी शीघ्र छप रही हैं। यह पुस्त के राजनेतिक-च्षेत्र में 
क्रान्ति करने वाली हैं| हर राजनेतिक कार्यकर्ता के लिये गीता की तरह 
आवश्यक हैं । 
छफ़ा 07थ-००फ्रांगड रिफरं(एबप०0०8 पंच थाई 
नाक पिला एए--थय! लकी, . छत "पाते 
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